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responsibility. There are a large 
number of committees of various 
types and I am not quite clear a* to 
whether any fruitful purpose would 
be served by associating the workers’ 
representatives in all of them. I agree 
in principle that there should be some 
method of ascertaining the viewpoint 
of the worker. Some method can 
be easily thought of by inviting them 
or by having discussions so that their 
viewpoint may be known. The en
deavour is a common one.

There was this question about the 
realisation of the targets. We are at 
the commencement of the Third Plan. 
With all the shortfalls, we should have 
a little greater confidence. It is true 
that physically we have not been able 
to produce throughout the twelve 
months a rate of production which 
would give abcut 60 million tons. But 
there is the fact that during the last 
quarter, every month, we have been 
producing a quantity of coal which, 
if multiplied by 12 , would give you 
that rate which is much more than 
the capacity. That i.; to say, the phy
sical production of coal was that much 
in.the last three months. Therefore, 
we should have greater confidence 
that we can go up to that level of 
production. It is no doubt correct that 
our tasks in the Third Plan are much 
larger if we are to go up to 97 mil
lion tons. That means that in a 
period of ten years, we are planning 
to step it up three times. When we 
imagine the level of production at the 
commencement of the Second Plan 
and when we take into account that 
the level at that time was achieved 
after a period which extended to over 
a century, we will know the 
magnitude of the task. We are 
now attempting, in ten years, to 
step up the production by three times 
of what it was at the commencement 
of the Second Plan. It is a very huge 
task. But I think the steps that we 
nave taken, organisational, training 
and the like, should create confidence 
in this House that given the requisite
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support the NCDC as also the private 
industry are well set to achieve this 
target which we hope to finalise, so far 
as the Third Plan is concerned.

There was reference to the move
ment of coal by road. I have already 
said that we will try to see that as 
much coal as can possibly be moved by 
road is moved by road. With regard 
to the other points, I may say this. 
Certainly whenever there is an increase 
in the excise duty, the notification will 
be placed on the Table of the House 
and the hon. Members who want to 
raise a discussion would be most wel
come.

Shri Braj Raj Singh: Within a year 
you will not raise it beyond 
Rs. 1.50 nP.

Sardar Swaran Singh: 1 can say
thiit. During the m xt year our inten
tion is that; it niay actually turn out 
to be less than that sum of Rs. 1.60. 
Tli's i ' the maximum that is contem
plated for the next year.

Mr. Chahmaii: The question is.
“That the Bill be passed/*

The motion was adopted.

13.55 hrs.
DELHI SHOPS AND ESTABLISH

MENTS (AMENDMENT) BILL
Mr. Chairman: We will take up the

next item.
Shrl Braj Raj Singh (Firozabad): 

How much time?
Mr. Chairman: Three hours.
The Deputy Minister of Laboir 

(Shri Abid All): It may not take
more than thirty minutes.

Shrl T. B. Vittal Rao (Khammam): 
But Shri Banerjee is there.

F!irl Abid All: He is welcome to
speak.

Sir, I beg to move:
“That the Bil! further to amend 

the Delhi Shops and Establish
ments Act, 1954, as passed by
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Rajya Sabha, be taken into consi- 

deration.” 

The purpose of the Bill has been 

fully explained in the Statement of 

Objects and Reasons. Since the pre- 

sent law fixes the opening and closing 

hours of shops and establishments in 

Delhi rather rigidly, it has been caus- 

ing inconvenience and representations 

have been received for making a 

change in the existing position.” It is 
being provided in the Bill that the 
opening and closing hours of shops and 
commercial establishments will be 
fixed by Government after holding a 
proper enquiry, This new provision 

will make it possible to have different 
hours for different types of establish- 

ments or different areas or for diffe- 

rent times of the year, if necessary. 

This will introduce an element of flexi- 

bility to suit local conditions and make 

it unnecessary to bring up amending 

legislation every time there is need 

for changing these hours. Opportunity 

has also been taken to make certain 

amendments of a clarificatory or con- 

sequential nature. 1 hope that the hon. 

Members will appreciate the advan- 

tages of the proposals contained in the 

Bill and approve of them. 

Mr. Chairman: Motion moved: 

“That the Bill further to amend 

the Delhi Shops and Establish- 
ments Act, 1954, as passed by 
Rajya Sabha, be taken into consi- 

deration.” 

st Ho Ato बनर्जी (कानपुर) 
सभापति महोदय, दुकानों श्रौर क#मरशियल 
इस्टैब्लिशमेंद्स में जो कर्मचारी काम करते 
हैं उनके काम के घण्टे निर्धारित नहीं हैं Y 
झाखिर उनके वास्ते भी कोई तसल्लीबरूप 
कानून ऐसा पास किया जाय जिससे कि उनको 
कोई राहत भिले । 

सभापति महोदय, यह बिल या इसके 
पीछे जिस तरीके से लोग सोचने की कोशिश 
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करते हैं यह् कमेंचारियों की समस्या फेदल 
दिल्ली की ही नहीं है । भ्राखिर यहां बाजार 
कर्मचारी तकरीबन ७ लाख हैं । उनकी तरफ 
से भी बहुत से मेमोरडम भौर भ्रपीलें पालिया- 
मेंट फे मेम्बरों को और में श्राशा करता हूं 

कि मन्त्री महोदय को भी दी गई हैं । 

सवाल यह था विः उनके काम फे घंटे 

किस तरीके से नियत किये जाय॑ ? wet 

महोदय ने जो बिल के स्टेटमेंट झ्ौफ झौब्जेक्ट्स 

एण्ड रीजन्स पढ़े उसमें उसमें कोई ऐसी वीज 

नहीं लिखी गई है । बिल में भी कहीं पर 

उनके फाभ के घंटे निर्धारित नहीं किये गये 

हैं । बिल में पुराने सेक्शन १५ की जगह एक 

नया सैक्शन रक््खा जा रहा है जिसके कि 

मुताबिक चीफ कमिश्नर को यह पावर दी 

जा रही है कि वह इतक्वायरी करने के बाद 

उनके काम के घंटे लिर्धारित करेंगे । फर्जे 

कीजिये कि दिल्ली के किसी (एरिया में 

करौलबाग, जनपथ या कुछ दूसरी जगहों के 

दुकानदार काफी शक्तिशाली हैं और उनका 

असर भी है और हो सकता है कि उनके द्वारा 

कमिशइनर पर कुछ असर डाला जाय | मैं यह 
नहीं कहता कि कमिश्नर साहब असर में ग्रा 

ही जायेंगे लेकिन उन दुव्गनदारों की कोशिश 
तो यह जरूर होगी कि वह काम के घंटे इस 
तरीके से निर्धारित कर जिससे दुकानदारों 
को तो सहूलियत हो और वहां पर जो कर्म- 
चारी काम करते हैं उनको सहलियत न मिल 
पाये । इसलिये में समझता हूं कि इस बिल 
को लाने का जो असली मठलब था बह शायद 
हासिल wat gat Bt 

बिल में कहा गया है कि कमिश्नर 
इनक्वायरी करेगा । झब इनववायरी उसके 

सामने क्या होगी ? कमंचारी जाकर कहेंगे 
हमारे कार के घंटे जाड़े के दिनों में १० बजे 

से लेबार शाम के ७ बजे तक हों और गरमियों 

& दिन में ८ बजे सुबह से रात के बजे तक 
हों, १२ घंटे या ११ घंटे ह । अब कमिश्नर
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भाहब किस चीज की इनक्वायरी करेंगे ? 
क्या वे इस चीज की इनक्वायरी करेंगे कि 
८ बजे के बाद कोई कस्टमर आता है कि 
नहीं ? मेरी तो समझ में नहीं ग्राता कि वे 

किस चीज की इनक्वायरी करेंगे ? ग्रलबत्ता 

यह तो हो सकता है कि सरकार भ्रपनी तरफ 
से कर्मचारियों के लिये काम के घंटे foun 
कर दें और यह प्रोवाइड कर दे कि 
८ घंटे या € घंटे के बाद भी 
जो कमंचारी काम करें तो उनको 
Wax eran मिले, भ्रतिरिक्त पैसा मिला । 
ग्रव एक छोटा दुकानदार है और बह एक से 

ज्यादा कर्मचारी अपनी दुकान पर नहीं रख 
सकता है तो मैं इस चीज को माउता हूँ 
कि उस दुकानदार के लिये शायद यह qa- 
कित न हो कि झपने कर्मचारी को सुबह & 
बजे से ५-६ बजे तक काम लेने के बाद 
छुट्टी दे दे क्योंकि -उस हालत में दुकान में 
कौन काम करेगा । इंसके लिये मैंने बतलाया 
कि सरकार द्वारा नियत घंटों से जो भी 
कर्मचारी अधिक काम करें उन्हें ज्यादा पैसा 
दिया जाय । 

14.00 hours. 

जहां पर एक से अधिक कर्मचारी काम 
करते हों वहां काम के घंटों को स्टैगर किया 

जा सस्ता है । € बजे आने वाले कर्मंचा 1 

को ५ या ६ बजे छुट्टी दी जा सकती है 
ग्रौर दूसरा कर्मचारी १ बजे दिन 

में सकता है और वह रात के € बजे तक काम 

कर सकता है और इस तरह से काम के घंटों 
को स्टैगर करके दुकानदार का काम भी चल 

जायगा और साथ ही कस्टमर्स को wipe 

असुविधा नहीं होगी । मेरे खयाल में इन 

चीजों की तरफ कम ध्यान दिया गया है । 

मुझे खुशी है कि सरकार को कम से कम इस 

बात का एहसास हुआ कि जो सात लाल 

कर्मचारी दिल्ली में हैं श्रौर लाखों कर्मचारी 

हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों में हैं भले ही वे 
कानपुर में हों, बम्बई he मद्रास में a 
या दूसरी जगहीं पर हीं, उनके लिये भभ 
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a. होना चाहिये । एक भेमोरेंढम नई 
दिल्ली ट्रेड एम्पलायीज एसोसियेशन की 
तरफ से आया है और उसकी एक कापी भेरे 
पास है और इसमें उन्होंने यह कहा है कि यह 
घंटों का ही रुवाल नहीं है या इतना सवाल 
ही नहीं है कि कमिइनर साहब के सुपुदे इस 
मामले को कर दिया जाए और वह इन- 
क्वायरी करने के बाद काम के घंटे निर्धारित 
कर दें बल्कि श्रम मन््त्री जी को यह भी 
देखता है कि वहां पर जो लोग काम करते 
हैं, उनकी हालत क्या है ॥ सवाल उठ सकता 
हैं कि उनकी हालत को सुधारने के लिये . 
पैसे की जरूरत है और दूकानदारों के पास 
पैरा नहीं है। मैं मानता हूं कि जो छोटे दृकान- 
दार हैं या जो पुरुषार्थी भाई हैं जिन्होंने श्रपने 
बूते पर, अपनी ईमानदारी वा egies Baz, 
अपने बाल बच्चों को काम में छगा वर कसी 
तरह से अपने शझ्राएको दितली इहर में या 

दूसरे शहरों में श्राबाद कर लिया है, फिर से 
बसाने की कोशिश की है और उसमें वे काम- 
याब भी हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं हैं, 
लेकिन जो बंड़े बड़े दूकारदार हैं, दया aes 
में उनके पास भी पैसा नहीं है, क्या व।कई 
में वे भी इस स्थिति में रहीं हैं कि इटकी 
हालत को सुधार सके ? इन लोगों ने अपनी 
डिमाण्ड में कहा है कि टर्म आफ एम्प्लायमेंट 
क्या होगा, इस पर भी बविंचार होना 
चाहिये । श्राज किसी भी दुकान में आप चले 
जाइये, भ्रापको मालूम नहीं होगा कि वे जहां 
पर काम करते हैं, उनकी जो भ्राज नौकरी है, 
we wet रहेगी भी या नहीं । उसके बांद 
वे फिर कंसिलिएशन बोर्ड के पास जायें, 
मुकदमा करें, हजारों रुपया खर्च करें और 
मुकदमे में अगर जीत जायें तो जो मालिक 
लोग हैं, वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले 
जायें....... ह 

Shri Abid Ali: I may clarify the 
position, if the hon. Member would 
like me to do it. The working hours 
are fixed. There is an Act existing in 
Delhi.
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Shri S. M. Banerjee: It is not uni
form.

Shri Abid Ali: We are not extend- 
tending the working hours. Within 
the working hours fixed in the Act, 
there is elasticity for different areas 
and different seasons.

Shri S. M. Banerjee: I am coming 
to that. Actually, I have got these 
appeals which I received from the 
New Delhi Trade Employees’ Associa
tion, and also from another association 
to which I shall refer later. This ap
peal speaks of non-observance of re
gular working hours, as are already 
prescribed under the Delhi Shops and 
Establishments Act, 1954.

Shri Abid Ali: We will have to 
see that these hours are observed.

Shri S. M. Banerjee: My submis
sion is this. In the present Act which 
wai passed in 1954 certain hours were 
fixed, but the complaint of the em
ployees is that these hours are not 
observed. My contention is only 
this: it is not a question of non-ob
servance alone. Before bringing in 
this legislation the Government should 
have thought of bringing in a 
a comprehensive legislation governing 
the service conditions of those who 
are working in Delhi and New Delhi 
shops and establishments whose 1otal 
number is more than seven lakhs. 
That would have been an ideal, model 
Bill for the other State Governments 
to follow and observe. There is no 
question of these things being applied 
to those working in the Union territory 
of Delhi only. Of course, Delhi has 
the fortunate position of being under 
the Central Government and having 
this Parliament here who are all res
ponsible for the welfare of the people 
of Delhi. Or, I do not know whether 
the Delhi people are really fortu
nate in this respect; they may feel 
that they are unfortunate in not hav
ing any legislation of their own. It 
may also be that way. But my only 
point is this. A comprehensive legis
lation should have been brought in, 
wherein the terms of employment of 
these employees, the question of leave 
and holiday, the question of retirement

benefits and other things could have 
been considered and provided for. This 
particular legislation gives a free hand 
to the Commissioner of Delhi to make 
necessary enquiries and fix the work
ing hours, within the 1954 Act and 
within the prescribed working hours.

Now, what will happen? The shop
keepers in Delhi are influential; there 
are big shopkeepers who are very in
fluential. If they are able to influence 
the Commissioner, what will be the 
position of the employees vis-a-vis the 
shop-keepers? Supposing I am work
ing in a big shop in Connaught Place. 
Of course, it is very easy for those like 
me, or say, the Members of Parliament, 
to enter a big shop in Connaught Place 
because we arc generally clothed nice- 
lly. I think twice whether a shop
keeper would attend to me or not 
before I leave for a shop. There are 
shops in Delhi which follow such prac
tices. On the other hand, take a poor 
employee getting Rs. 50 or Rs. 60 a 
month. When he goes to the Commis
sioner and complains, first, he has to 
sit outside and wait for the Commis
sioner. Sometimes, when they make 
a request to the Commissioner to grant 
an interview, the Commissioner says: 
“Please see me afterwards” and so on. 
But the big shopkeeper comes in a 
nice car, and he sits in a cosy room 
and the Commissioner talks to him. 
So, what is the protection offered to 
the employee? I want a clarification 
from the hon. Minister as to what will 
be the method of enquiry of the Com
missioner, and how both the parties 
will be heard. As it is, I am sorry to 
say that this enquiry will have no 
meaning, and it will be no more than—
I am sorry to use the expression— 
whitewashing.

There was another resolution which 
was passed by the Delhi Pradesh 
Traders Committee. They have also 
issued an appeal to various Members 
at Parliament including the hon. 
Deputy Minister. It is dated 20th 
February, 1961 and they passed a reso
lution on 21st March, 1959. It reads 
as follows:

“We the representatives of the 
various Trade Associations of



VAISAKHA 13, 1883 (SAKA) Shops and Estab- 15274
lishments (Amend-

ment) Bill

15273 Delhi

Delhi are of the opinion that the 
time has come when a change in 
the opening and closing hours in 
respect of shops and establish
ments be made. At present the 
opening and closing hours in sum
mer are from 7 a .m . to 10 p .m . and 
in winter 8 a .m . to 9 p .m . That is, 
the shopkeepers are to work for 
15 hours a day in summer and 
13 hours in winter. In addition to 
this they are to spend about 2 
hours in coming and going. These 
long hours are too taxing and de
trimental not only to the health 
of businessmen but to the health 
and happiness of their family 
members as well. I^akhs of these 
people are left with practically no 
time for rest nor any time for par
ticipating in city’s social life.

To give relief to traders and the 
shop assistants the opening and 
closing hours should be reduced to
1 1  hours in sumber and 10 hours in 
winter and be fixed as 9 a .m . to 
8 p .m . in summer and 10 a .m . to 
8 p .m . in winter. A change in the 
Delhi Shops and Establishments 
Act, Section 15, be made accord
ingly.”

This is from the Delhi Pradesh Trad
ers Committee. They also say further 
as follows:

‘The Committee also met all the 
five Members of Lok Sabha from 
Delhi, convinced them of the rea
sonableness of the demand of the 
traders and they signed our me
morandum in support of the 
demand.**

I am really surprised to see that all 
these five Members who signed this 
memorandum are missing from this 
Bouse today, when this Bill is being 
discussed.

Shri Abid All: They have met us 
and discussed with us, very much in 
detail, all that the traders have repre
sented.

Shri S. M. Banerjee: I am not hold
ing any brief for anybody. But they 
are all answerable to the electorate. 
They are not here now; I tell you it 
is bad. It may or may not gb io  the 
press. They have signed the memo
randum of the trader*; who wanted 
certain hours to be fixed. Today, they 
are not here to support their own me
morandum.

My submission is that the question 
of dearness allowance, the question 
of provident fund, the question of old 
age pensions, etc., have to be consider
ed.

There is also another problem facing 
the shop assistants and that is regard
ing the lunch hour. Supposing, I am 
residing in Chandni Chowk or Kamia 
Nagar. Kamla Nagar is actually seven 
miles from any New Delhi shop in 
Jan path. I come to the shop at
7 o’clock and open it. Then, if the 
Commissioner so desires that the shop 
should be closed for four hours 
during summer, I close the shop at
12 o’c ’oc):. nnd then I W’ll again open 
it at 4 o’clock. Within this period 
of four hours, where should I go and 
take rest? I cannot obviously go back 
to Kamla Nagar which means travel
ling again for seven miles, and it is 
not possible to do so for two reasons. 
One is, I have no money to travel 
daily like this; secondly, it is impos
sible for anyone during the months 
of May and June in Delhi to travel 
like this in a bus which has no regular 
service during these hours as such— 
to go to Kamla Nagar at noon and 
again come back before 4 o’clock. So,
I suggest that the lunch hour should 
be one hour and the period of working 
hours should be so spread that I am 
actually not allowed to work for more 
than 10 hours a day. The ideal should 
be eight hours. I know that it is not 
possible for them to do it immediately 
because there is no capacity to do so. 
So, the working hours should be Axed 
at ten hours and the lunch hour should 
not be more than one hour in any 
case. If the shopkeepers can provide 
shelter for the employees, food for 
them and other amenities* it may bt
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possible for them to fix a greater num
ber of working hours. But it is im
possible for the employees to travel 
as they do now.

Certain people who come from 
Gaziabad to work in Delhi shops met 
me and they told me a sad story about 
their daily journey. They say, “Dur
ing winter months, we have to open 
the shops at 7.30 or 7 and we start 
working immediately. We take our 
meals at 5 o’clock in the morning; we 
start from Gaziabad, take the first 
train and come here. When we return 
to Gaziabad or Gurgaon, it is actually 
dark. The history of the daily passen
gers is well-known. In Calcutta, there 
is a story prevalent. Somebody asked 
a daily passenger, “What about your 
son? He must have grown up” . He 
said, “Yes; he has grown this much” 
and spread his hands. He sees his son 
in a sleeping condition at 5 in the 
morning and when he goes home at 8 
in the night, his son is asleep. So, he 
can measure his son like this only in 
the sleeping condition. This is the 
story of the daily passengers. (Inter- 
ruption). I was also employed in a 
factory and I know what the duty 
hours mean to an employee.

This particular Bill should be con
sidered in a more humanitarian and 
compassionate way. Giving all powers 
to the Commissioner without deciding 
anything is not proper. The employees 
themselves have said that there is 
non-observance of -the 1954 Act. So, 
this will not help the employees, and 
will not have the desired effect.

Another very significant question 
was raised by the citizen of Delhi or 
Kanpur, viz., why should Sunday be 
closed? Sunday is the only day when 
these people who are working in vari
ous offices can go to the market and 
purchase things. This question was 
discussed at length and they said. “If 
we do not close on Sunday, we cannot 
have social contacts. We cannot have 
holiday on Monday, when everybody 
goes to work” . While deciding this 
matter, we should see that the city is

divided. There is division in Kanpur 
and there is division in Delhi also. For 
instance, Karol Gagh shops close on 
one day and Jan path shops close on 
another day. This is also a matter 
which should be considered to suit the 
convenience of the public.

The representatives of the employ
ees* association, specially the New 
Delhi Trade Employees' Association, 
have given a charter, which should 
also be considered. I am sure the 
Deputy Minister will assure this House 
that a comprehensive legislation em
bodying all their demands and dis
cussing their service conditions fully 
will be brought before this House. I, 
therefore, request him to throw some 
more light on this matter and not to 
depend too much on the Commissioner, 
who has very Little time to enquire 
into these matters. He will just depute 
some of the inspectors or honorary 
magistrates. So, the lot of the employ
ees should not be sealed in the hands 
of the Commissioner.

With these words, I support the 
substance of this Bill and the principle 
of this Bill. But I am surprised that 
after such long discussions, after so 
much of thought and discussion with 
everyone, only this piece of legisla
tion has come. I am really sorry for 
this and I would request the hon. Min
ister to bring forward another compre
hensive legislation which will satisfy 
all the employees.

Shri Tyagi (Dehra Dun): I lend 
my full support to the Bill. I do 
agree with my hon. friend who thinks 
that this Bill will not go sufficiently 
long. I hope it will go a long way 
and many of his points will be met *1 
heard him with rapt attention. I res
pect him for his views and his since
rity. He always expresses ^hat he 
feels and he has been ve:y consistent 
in his views. I think whatever he 
desires is amply met in this Bill and 
there is nothing that cannot be done 
under the measure which is proposed.

I have to make some comment* 
about the over-all position of labour*
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My feeling is our labour problem is 
not being tackled in a scientific man
ner. This little tinkering would not 
do. Actually speaking, let us face 
facts as they are. We in India suffer 
from surplus labour. There is too 
much of unemployment. In regard to 
all these types of Bills, we are apishly 
following the western countries, think, 
ing we will have a little glamour of 
being democratic. Actually speaking, 
something practical has to be done. We 
are depending too much on law and 
show-off of our legislation. We have 
books after books and we feel every
thing must be done by law. Law 
is not all. There is something prac
tical to be done to help the law. In 
England, all these types of Acts are 
successful, because there is sufficient 
employment among them. In a coun
try where there is surplus labour, 
these laws are of little avail.

In India, all this would be more use
ful and much in demand if we had 
created additional avenues for the sur
plus labour. If there is no surplus 
labour and if everybody is employed, 
then if you restrict and give amenities 
to labour, practically it goes to labour 
everywhere. Of course, whatever lit
tle benefit reaches labour is welcome 
and I do not resent it. But my ques
tion is, what about the unemployed? 
Unemployed will remain unemployed 
and neglected. With more amenities 
you give to the employed ones, unem
ployment further increases, because 
there is lesser chance of employment 
for the unemployed. So, unless there 
are additional avenues, this Bill will 
not be of much use. I should not be 
misunderstood. I am in favour of giv
ing amenities to labour, but it will be 
more justified if we create scarcity of 
labour and create so many avenues 
that labour is really scarce and so, the 
market value of labour will increase. 
At that time, if you give any amenities 
to labour, the employer may not resent 
it because otherwise, it is difficult for 
him to find labour.

Therefore, the over-all question of 
labour can be resolved only when 
there are additional avenues for

labour, so that our unemployment pro
blem is resolved. These amenities 
cannot do much. I can well see that 
there must be some control. But this 
is only half-way house; we are doing, 
it partially. The problem is not being 
met fully. But that does not mean that 
a JitMe good act done should be stop
ped. I do not want to come in the 
way, but I only want to point out that 
our labour problem will not be fully 
tackled and the question will not be 
amply met unless a deliberate attempt 
is made and planned efforts are made 
to increase the avenues of employment

These laws only give us a little plea
sure of newspaper headlines and some 
slogans of which we can be in a posi
tion to talk in public that we had 
done all this. To favour those who 
are employed is good, but what about 
those who outnumber the employed 
and who are neglected? What are we 
going to give them? So long as those 
people who are not in a position to 
make both ends a m i  • • .

Shrl Narayanankutty Menon (Muk- 
andapuram): Does he want that till
we find employment for everybody, we 
should not do anything for the em
ployed?

Shri Tyagi: I am not opposing this. 
My friend always misunderstands. 
That is the difficulty. He always sees 
things with glasses which are negative.
I do not resent this; I welcome this, 
but I want to further emphasise what 
the communists should do. I am do
ing their job, because they are neg
lecting it. 1 agree there must be 
some thing done for the labour who are 
employed. But my friends are always 
on the side of the labour who are 
employed, so that there are unions, 
they get fees, good subscriptions and 
all that. 1 am in favour of those who 
have no means. I am emphasising 
their case, so that they may also be 
brought to that level, and our labour 
all over India, all those who are em
ployed and also unemployed may all 
be on the same level.

1883 (SAKA) Shops and Estab- 1527S
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Now, coming to the legislation that 

is before the House, it is very good. 
But let us see what the condition of 
shops today is. A legislation with
out looking into the factual position 
would be wrong. What is the posi
tion of the shopkeepers today? It is 
not only always the needy who go to 
the shops. You may go to a shop to 
buy something, and when you see so 
many other attractive things you may 
buy ten other things. Shops do not 
only attract persons who are actually 
in need of someth;ng and who want 
to buy something. Any man can go 
to a shop and when he finds some 
attractive things he may buy two or 
three things. Therefore, what is 
actually required is that shops are to 
remain open not for the purpose of 
sale, but a major part of their func
tion is, if you see things objectively, 
to demonstrate and to exhibit what is 
out for sale so that those exhibits 
might attract customers. This is 
what the bigger function of a shop is. 
The other function in a shop is of 
bargaining. Most of the time of 
shopkeepers and assistants is wasted 
or is employed in bargaining or hag
gling.

When you thought of shops, I 
thought you would do the same 
things as the Europeans have done. 
But wherever there is something very 
serious, something really very drastic, 
you get shy of it and you do not do 
anything. You simply sloganise things 
and think that it is all right, because 
you can have some publicity. But 
really speaking, in almost all the 
countries I have been able to see in 
Europe, most of the shopping is done 
by means of what is known as 
“window-shopping” . There everybody 
knows what the price of a commodity 
is. Three-fourths of the shopping of 
a customer is in the selection of the 
article that he wants to buy. A 
customer has to go from shop to shop 
and select from which shop to buy 
and what things to buy. Most of the 
activity of a shop is engaged in this. 
That is why, as I said, in foreign 
countries they have window-shopping.

There the prices are fixed. They 
exhibit their things in glass cases be
hind which they put labels with the 
prices. During holidays customers go 
on shopping mentally. They do not 
actually buy things, but in their minds 
they select things to buy, from which 
shop to buy and at what price. 
Therefore, half of their function is 
over.

The difficulty here, in your case, 
would be that as soon as you fix the 
hours of a particular market, particu
lar shops, when people who are em
ployed in offices go there to buy things 
they would not find enough time to 
buy things. On Sundays the shops 
will be closed and they cannot do any 
shopping. They will not be able to 
take their children for any shopping. 
You can imagine the reaction of the 
clerical and other ministerial staff 
engaged in office work. So it becomes 
very inconvenient for persons who 
are em ^oyed in offices to find t me 
for shopping. I think the convenience 
of the customers must also be taken 
into account.

Sir, while I support this Bill seek
ing to limit shopping hours, I suggest 
that you come forward, either this 
Ministry or some other Ministry, with 
a Bill saying that in big cities like 
Delhi every shop should hang in front 
of it a price list of all articles to be 
sold so that the prices may be fixed 
and the customers may know as to 
which shop is selling things cheaper 
and he may be able to select his 
shop. At the same time, three-fourths 
of his shopping can be done during 
off-hours. Even during off-hours, 
even during holidays, a customer and 
his family can go round the market 
and find out from the exhibits and the 
price list in front of each shop the 
prices of the articles they want They 
can make up their mind as to what 
they want to buy and from which 
shop. The next day, even during 
office hours, they can send their boy 
and get the things. Therefore, really 
speaking, it is very easy to fix the 
hours of shops in foreign countries!
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because they have seen to it, by cus
tom as well as by law, that the prices 
of all commodities are fixed and they 
are affixed in front of each shop.

If the prices are fixed, it will also 
do one good thing. I feel that our 
moral standards in the country are 
fast deteriorating. The moral climate 
is getting bad, for the simple reason 
that it is the market atmosphere, it 
is the climate of the market which 
goes into the homes. Therefore, if 
you want to raise the morale of the 
society, if you want to take it higher, 
the best tiling to do is to raise the 
market morality. Mostly a market 
means a place for earning. Black- 
marketing and other illicit means a 
man go into illicit ways. Therefore, 
my suggestion is that you raise the 
morale of the society by raising the 
market morale. That can be raised 
if you enforce a law by which the 
prices are fixed. Now it 
happens that the shopkeepers 
take advantage of the ignorance of 
customers.

Shri Narayanankutty Menon: But the
employees who are covered by this Bill 
are quite innocent.

Shri Tyagi: I am not criticising the 
employees for it. I am talking of the 
employers. I am not talking of the 
actual vendor or the salesman. It is 
the proprietor of the shop who gets 
the benefit of all blackmarketing, all 
bargaining and all haggling.

Therefore, fixation of hours will be 
very much welcome, but if some other 
measures are taken to see that fixed 
prices are enforced all over the coun
try and window-shopping is started 
so that people even during off-hours 
might go round the market and know 
what commodities are available and at 
what prices, it will improve matters.

With these words, Sir, I hope the 
Minister will look into these things 
and, whatever it is, I support the Bill 
because after all it is for the benefit 
of both the employers as well as the 
employees.

13, 1883 (SAKA) Shops and Estab^ 15282 
I.VimcHts (Amend

ment) Bill 
Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): 

Mr. Chairman, Sir, the other day I 
was travelling from Amritsar to Delhi, 
and in my compartment there happen
ed to be a gentleman who was in
terested in big business. He told me 
that on a c co s t  of our labour laws our 
production would stop or at least, if it 
would not stop, it would suffer some 
kind of diminution. He said that cur 
labour laws were becoming more and 
more stringent and that the employers 
were finding it very difficult to cope 
with the mounting incidence of labour 
legislat on. At the same time, Sir, I 
met certain employees.

Shri Nath Pai (Rajapur): In the 
same compartment?

Shri D. C. Sharma: No, somewhere
else. I met certain employees in my 
own house, and they had a different 
tale to tell. They thought that they 
were not getting a fair deal from their 
employers. Last night, one of my 
clerks came to me and said that he 
went to buy a small battery. He said 
that he went to a shop and the shop
keeper asked Rs. 11.50 nP. for that 
battery. He went to another sh p and 
for the same battery he was asked to 
pay Rs. 13; he went to a third jhop 
and there he was asked to pay for the 
same battery Rs. 15 and when he 
went to a fourth shop for the same 
battery he was asked to pay Rs. il. 
Ultimately, he sad, he came back to 
the first shop to buy the battery but 
then the shopkeeper said that he would 
not sell it for Rs. 11.50 nP. and that 
he would only sell it for Rs. 15.

Now, I want that to a Bill like this 
we should make a composite approach, 
an approach which reconciles the dif
ferent interests of the employers and 
the employees and also, as was put 
very admirably by my hon. friend, 
Shri Tyagi, the interests of the 
customers. How can that be done? It 
is a very difficult problem. I think 
this over-simplification of the problem 
by the Labour Ministry is not goii * 
to carry us anywhere. I have looked 
into this Bill and I And that It hai 
been prepared in a spirit which may
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be admirable, but not wholly admir
able.

1 have got here the Delhi Shops and 
Establishments Act of 1954. I find that 
this Bill contains several provisions 
which are very useful and helpful. The 
Labour Minister thinks that this is a 
social measure. I believe that this 
social measure should have been 
brought after some kind of social sur
vey had been made. I think some 
social students or investigators should 
have g:tne round and enquired from 
the shop-keepers and employees the 
difficulties in the way of the imple
mentation of this Bill, how the em
ployees have fared under this Bill and 
how the employers have fared. They 
should have undertaken that survey.

The hon. Minister has been telling us 
that he has been meeting deputations 
of employees, employers and others. 
Of course, all our Ministers are fond 
of meeting deputations, and we are also 
fond of going to them in deputation. 
But the fact of the matter s that as 
a result of those deputations of em
ployers and employeesi the Ministry 
has brought forward this Bill, which 
is merely a kind of tinkering with a 
very important social and human pro
blem. I think the problem has not 
been dealt with adequately.

It is not only a question of giving a 
carte blanche to this officer or that 
officer that he can order the opening 
or the closing of this or that shop any 
time he likes. It may be a useful 
measure. I do not deny that it is a 
very useful measure. But that is not 
the crux of the problem and that is not 
the real place where the shoe pinches. 
There are other problems also. So, to 
simplify all those problems to this one 
point means that proper attention has 
not been paid to this Bill.

My hon. friend, Shri Tyagi, was dis
cussing the ethics of shops and shop
keeping. He was also trying to give 
us some definition of "shops” . I think 
he is perfectly right, and all those 
things should be done. But what I
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mean to say is thait there are so many 
things to be looked into. It is not the 
opening and closing of shops at a par
ticular time that is very important, 
though that is important. The more 
material thing is how the employees 
are being treated? What about their 
casual leave? What about their holi
days? What about the hours of rest 
that they enjoy? What about the 
amenities that they are going to enjoy? 
What about the retirement and other 
benefits? Have these things been 
looked into? We are not t:<ld anything 
about these things. I want to ask the 
Minister how many persons have been 
arrested or have been convicted for 
going against the provis'ons of the 
Shops and Establishments Act. I think 
some questions have been put on this 
subject. But I do not know how many 
have been convicted. This Shops tnd 
Establishments Act has remained more 
or less a dead law. I do not :h!nk 
much action has been taken under the 
provisions of this Act. Therefore, I 
would say that the social part of this 
Bill should have been looked into more 
adequately than what has been dene.

Shri Abid All: 3,500 people have
been prosecuted in 1960 and Rs. 98,000 
have been realised as fine.

Shri Narayanankutty Menon: Out of
them how many were convicted? The 
number of prosecution is great, but 
what about the number of conviction?

Shri D. C. Sharma: I am very happy 
that 3,500 people have been convicted.

An Hon. Member: Not convicted.
Sbrimati Parv&thi Krishnan (Coim

batore) : More people are contraven
ing this law.

Shri D. C. Sharma: Also, Rs. 98,000 
have been collected as fine. I think 
all these things show that there is 
something definitely wrong with this 
Bill, because there has been so much 
of wholesale convictions and so much 
accumulation of fine. What I mean to 
say is that the regulation of wages 
and other factors have riot been pro
perly looked into.

1961 Shops and Establishments 15284
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My hon. friend, Shri Tyagi, was 
thinking of shops in UK, USA, 
Soviet Union or some other countries 
in Europe. I have also visited some of 
those shops and I wish 1 could say so 
many fine things about them as he 
said. They also practise mercantile 
morality. When I went to one country, 
a friend of mine told me: do not go 
and purchase anything from a shop 
where it is written “we are going to 
close down after one month; s>, wc 
are offering things at cut-throat 
prices” because it will not be a shop 
where you can have a fair deal. I do 
not want to put it strongly. So, what 
I say is that this mercantile morality 
is to be found all over the world. It 
is not peculiar to India. These black- 
marketing and pugdi are not our 
monopoly. They are found in all 
parts of the world. They are found 
even in those countries which are call
ed Socialist countries. I have been 
reading about those countries also.

Shri Tyagi has been trying to enlarge 
the scope of shops. Why think in terms 
of shop-windows? When there is no 
proper amount of cleanliness in those 
shops, why think about all those 
things? Aiter all, our shops are a 
strange mixture of old and new.

Shri Tyagi; Could there be price
lists?

Shri D. C. Sharma: Yes. I would 
say that even the elementary things 
which are required in those shops for 
making the customers at home, for 
making the employees at home, for 
making even the employers at homo 
are lacking. Then what have they 
got? The hon. Minister will tell us 
“we have got inspectors’*. How many 
inspectors do you have?

8 hri Abid Alt: You do not want 
them. You say that prosecution should 
not be there.

Shri Narmyanank otty Mernrn: He
did not say that.

Shri D. C. Sharma: I think the hon. 
Minister is not following whaft is being 
stated on the floor of this House.

Shri Narayaiumktttty Mean: You
are quite right.

(Amendment) Bill 
Shri D. C. Sharma: He is following 

neither the members of the opposition 
nor the members of the Congress. What 
can I do? The only thing T can do is 
to say: Ohl God  ̂ |
That is the only thing I could do. He 
should try to follow what we are say
ing, and follow us in the spirit in 
which we are saying. This is a social 
measure about which we think in 
terms of cleanliness, proper lighting 
and so on. But who is going to look 
after them? There may be some ins
pectors, I know. But how many ins
pectors are there and how many shops 
have you to look after? Somebody 
was saying that there are quite a num
ber of nspectors. But when we con
sider the number of shops, the number 
of inspectors is very very few and the 
number of shops are very many. If an 
employee has to get the help of an 
inspector, I think he has to wait for a 
long time and the inspector will arrive 
when it is too late. Even when the 
inspector wants to come at the beck 
and call of the employers, he will not 
come at the time when they need him

What I was going to say waj that 
the service conditions of the employees 
should have been properly looked into 
and the Bill should have been brought 
before this House to sh*w that we 
have some solicitude for these em
ployees who number so many lakhs or 
whatever their number be. Again, the 
conditions of work of these employees 
and also of the employers should have 
been 1 ioked into. Also, we should 
have seen to the accidents eVc. which 
are the normal things n life of all 
kinds. I do not think that anything 
is being done. What I mean to say is 
that these employees in the shops and 
establishments should be treated at par 
with the employee* in a coal mine or 
in a factory, either a Government fac
tory or any other factory. You sh tild 
not treat these employees in shops 
from an angle different from the one 
from whch you are treating those 
employees who are working in fac
tories. I think that both of them *h ul d 
be treated on par.
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So far as the hours of work are 
concerned, it has been left to the Chief 
Commissioner to decide. I have noth- 
ing to say against that. But I would 
like to say that we should not think 
that in India we have a rigid daily 
time-table which can suit everybody. 
This is perhaps our misfortune. But 
all the same you should remember 
that the daily time-table of one human 
being in this country differs from the 
daily time-table of other human beings. 
They may be members of the same 
family and yet they may not be fol- 
lowing the same pattern of daily living 
as is followed by others. So, there are 
so many variations. These variations 
are important when you remember 
that Delhi is a very congested place 
and people have to travel to Delhi for 
the’'r work from distant places. For 
instance, there are persons who come 
from Ghaziabad, Sonepat or Gurgaon. 
I think there are persons who come 
from places farther than that. 

An Hon. Member: From Panipat. 

Shri D. C. Sharma: When you are 
thinking of these employees you must 
take into account also their places of 
habitation. It is not that every em- 
ployee is gong to be employed in a 
shop which js at a stone’s throw from 
his house or at a distance of half an 
hour or fifteen minutes’ walk from 
his house. No. On account of the 
congestion of this city persons come 
from many distant places. You have 
got to take this human factor into 
account. It is not that you say, “Open 
the shop at 7 o’clock and close it at 
such and such time and have a break 
for two hours or for one hour, what- 
ever it is’. You have tx think of these 
things in terms of human necessity, 
human welfare and human exigencies 
of the situation. Therefore, I hope 
that all these things will be looked 
into so that the employees are not put 
to much trouble and the empioyers 
also do not suffer much inconvenience. 

There is one pint which was made 
by my hon. friend, Shri Tyagi. I think 
it is a point which deserves considera- 
tion at the hands of all of us. 
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Shri Narayanankutty Menon: Ne 
please come to the Bill. ae 

Shri D. C. Sharma: My hon, frieng the late Shri Feroze Gandhi, was very keen on that point. It is a pity that he died a premature death but if he had lived, I think something would 
have happened in that respect, namely 
that all the articles that are displayed 
in a shop should have price tags aitach- 
ed to them so that there should not be 
any room for cheating, overcharging 
or anything of that kind. I do not 
know if this comes within the purview 
of this Bill or not. 

Shri Tyagi: No. 

Shri D. C. Sharma: I think something 
has got to be done. If we are going 
to control other people’s hours of 
work and lives, I think we should also 
see to it that they display the price 
that they are going to charge. We are 
not going to order them to se? things 
at a particular price. But every shop- 
keeper should be able to show the 
price at which he is going to cell a 
particular commodity. 

Shri Tyagi: Show their own price, 

Shri D. C. Sharma; As Shri Tyagi 
said, I think this will go farther than 
anything else in promoting the highest 
qualities of lfe in this country. This 
is something which will go a long way 
in ridding us of all those ills from 
which we have been suffering all these 
years. Those ills have been referred 

to in our cinemas, pictures, books, 
stor-es and plays. I think that some- 
thing should be dome. I do not think 

that the Ministry is precluded from 
making this as a part of this Bull. 
Nobody can prevent you from doing 
that. After all, we are controlling the 
price of coal and steel. We neeo not 
control the price of these things. 

Shri Narayanankutty Menon: That 
does not come under this Bill. You 
have got the Essential Commodities 
Act. 

The Deputy Minister of 
Research and Cultural Affairs 

Scientific 
(Dr..



15289 Delhi VAISAKHA 13, 1883 (SAKA)

M. M. Das): That should come under 
this Bill. That is what he wants.

Shrl D. C. Sharma: There should be 
one thing, namely, that you should 
make it incumbent on the shopkeepers 
and employers to show the pr ce tag 
on the article. Nobody can prevent 
you from doing that. The Essential 
Commodities Act is something differ
ent. This thing is of another kind.

Shri Tyagi: That will lighten the 
work of the shop assistant.

Shrl D. C. Sharma: I very much like 
that this Bill has been brought for
ward but it does not go far enough. I 
believe that the hon. Lab ur Minister 
should try to bring forward a Rill 
which is the result of the experience 
that we have accumulated during all 
these years about the working of this 
Act and which enables us to overcome 
those dfftculties which we have en
countered and also helps to make sn 
improvement in the conditions of work 
at the employers and of the employees.
I would say thh much that the. e s:iop 
employees should not be treated in a 
way in which the stigma of inferiority 
is placed upon them. They should be 
treated as other workers are 'rented 
and I am sure that f we do that we 
will be' doing the right thin£ After 
all, Delhi has a large number of sh‘>ps 
and establishments and there are so 
many workers in these shops ana 
establishments. We must do some
thing f  r  them. If we do same4 hing 
fo r  them, I think we will be doing 
something for similar workers all over 
India. Delhi leads the way in these 
things. Here is a place where we 
should try  to  show the quality o f  
leadership in order th a t these 3hop  
assistan ts an d  e m p lo y e e s  fe e l that  
so m eth in g  h as b een  done fo r  th em .

Shrl Warior (Trichur): Sir, I
have only to make very few observa
tions about this Bill. In the state
ment of objects and reasons of this 
Bill it is said that there has been an 
increasing demand for a change in 
these rigid timings. If it had been 
explicitly stated from which quarter 
these demands have come, whether

they are from workers and employee*
in the shops or from employers.........

Shrl Tyagi: Or from consumers.
Shri Warior: We would have

known whether it is actually in the in
terest of the workers and employees or 
in the interests of the employers and 
which party or which section is gaining 
more from this sort of an amendment 
in the original Act

Another point I wish to make is that 
similar conditions prevail in other big 
cities of India, like Bombay, Calcutta 
and Madras. Almost the same circums
tances obtain there. I wish to know 
from the hon. Deputy Minister whet
her any blanket power has been given 
to the Commissioners of these big 
cities for enforcing the opening and 
closing hours of thcs^ establishments. 
The main point is that this piece of le
gislation is not primarily in the interest 
r t  the shops and establishments; it is in 
the interest of the employees of the 
shops. The employer who is the shop- 
owne^ and who has invested his money 
knn—s how to protect his interests. It 
is the employees who are at the mercy 
of the employers and not vice versa. It 
is not a two way traffic; it is a oneway 
traffic When we legislate in labour 
affairs, it is always to protect the in
terests of those who are at the mercy 
of others. If the employers are at the 
mercy of the employees I can under
stand those pleading for the interest 
of the employers. But that Is not the 
situation. The fact of the matter is 
that the employees are at the mercy 
of the employers

To whose interests must we look to 
first? We must primarily look to the 
interests of the employees. The em
ployers are capable of protecting their 
interests. The liws are there to pro
tect them; they are better situated. 
Their position in society and in the 
economy is such that they can protect 
their interests very well. The com
pletely non-protected section is the 
employees Therefore the primary ob
ject of this piece of legislation should 
not be forgotten; when the Act is im
plemented, or amendments are sought.

Shops and 15290-'
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[Shri Warior]
Now what its the actual position? 

Even after the passing of the first 
Act in 1954, we know that the most 
difficult sector, where no labour legis
lation can be implemented, where the 
bebefits of labour legislation cannot 
reach those for whom it is intended, 
is the shop establishments. That is 
because the very character of employ
ment there is such that it is difficult 
for the employee to get the advantag
es of the legislation. Take, for instance 
factory workers. They are to a cer
tain extent united; there is a sort of 
uniformity and equality between each 
and every individual, in their condi
tions of employment, in their wages, 
in theiir production methods. This 
sort of equality has been established 
more or less by the mechanical pro
cesses coming into the factories. That 
is not the case in regard to shops.

Our shops particularly are such that 
they are still in the mediaeval period; 
they do not belong to the modern age.
I do not think any enactment with re
gard to their opening and closing hours 
can be rigidly enforced. It is 
mere dilatory tactics to speak of 
morality, honesty ana other things. 
That is not the point at issue at all. 
We can, no doubt, sermonise to them 
to be more honest, no  ̂ to indulge in 
blackmarketing, to set an example to 
the world, etc. If they indulge in 
bargaining, we also do so. They 
might as well retort: if you stop bar
gaining we shall also stop bargaining. 
Whether you accept it or not, our 
people are given to bargaining. In 
order to ensure that even after bar
gaining there was a margin left, the 
shop-keepers would fix a higher rate.

Shri Tyagi: My idea was not that 
Government should fix prices- What 
I meant to say was that the shop
keepers must be given the liberty to 
fix whatever prices they want, and 
they must be hung in front of the 
shops, so that the customer may de
cide which shop to buy from.

Shri Warior; I have not been able 
to understand my hon. friend Shri 
Tyagi perfectly. It is not a question

15291 Delhi MAY

of statutorily fixing prices. I wish 
to point out to him an instance. In 
olden days, British firms like White
way and Laidlaw used to fix the price 
of an item at Rs. 4-15-6, just half an 
anna less than Rs. 5. People used to 
say that the margin was so accurately 
calculated and there must be nothing 
to bargain at all. We have known such 
things. Our country has certain other 
traditions. I do not wish to go into 
the details of it. We have our Arabic 
system of bargaining. If a shop
keeper were to quote Rs. 10 for an 
item the customer would bargain it 
for Re. 1 . It is said that is the Arabic 
system. 1 do not know whether the 
Arab traders brought it into our 
country. But things like that go on. 
Unless the customers are also socially 
educated not to bargain and have 
confidence in the traders when they fix 
priccs, no amount of platitudes would 
work. And these points are irrele
vant as far as this Bill is concerned. 
The only question with which we are 
concerned is the working hours—it is 
not a question of work-load even.

The working hours are usually ten 
hours a day, lasting from seven to 
nine. Throughout this period the 
assistant has to be in attendance. 
There may be days when he may not 
have occassion to handle even a single 
item; he majf be waiting the whole 
day for the customer. The shop
keeper having cast the net, he would 
ask the assistant to wait and watch 
whether any fish come in. The assis
tant cannot go anywhere else; he can
not go home; he cannot attend to his 
private matters. Even if his mother 
were about to die he canont leave 
the shop. A factory worker on the 
other hand can leave his work. But 
if the shop assistant leaves some mis
hap may happen. So, it is a very 
tiresome, wearisome and hard work; 
a man without any work has to be in 
attendance all the while. If he has 
work all the day, he can while away 
his time. At least his mind will not 
be affected. Here it is a question of 
great mental strain on the shop assis
tant, which only he can understand.

3, 1961 Shops and Establishments 15292
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I f  the shop has got brisk business, it is 
mil right. If not, there is a great strain 
on him. This is one aspect of the 
question. All these hours they have 
to  keep waiting without any work.

Most of the small shops employ only 
a few persons, hardly two or three. 
Will these three people, however 
much they might organise themselves, 
be able to have collective bargaining? 
From my own experience and the ex
perience of so many other trade 
unions, I say that this piece of legis
lation jcannot be effectively imple

mented. Any employer can victimise 
two or three employees, onco tih£( 
employee asks for his rights. So it 
is very difficult. I will quote instan
ces. At 9 p.m. the shop is to close. 
The shop-kerper says, “The accounts 
are not yet complete, you stop for 
half an hour or one hour” . Will the 
employees get any benefit of over
time out of it? He will not. But he 
has to wait for one hour more. So 
the employees cannot enforce any
thing by their sheer weight, by their 
organisation, by their unity or their 
capacity as a trade union can do with 
respect to a factory. That is the dif
ficulty. They are completely at the 
mercy of the whims and fancies of the 
employers and they are not protect
ed by these pieces of legislation. There 
are other aspects of the question, but 
I am not going into them.
15 hrs

In such a situation, if blanket powers 
are given, to whomsoever it might be 
—he might be a very nice person, I 
am not questioning the character of 
the person—but when such blanket 
powers are given to a bureaucrat, we 
know how he will use those powers. 
He will cover everything by that 
blanket power.

I do not know what is meant by this 
proposed new section 15(3) under 
-clause 3 which says:

•The Government may, for the 
purposes of this section, fix dif
ferent opening hourR and different 
closing hours for different claw s

<402 (Ai) LSD—8 .

(Amendment) Bill 
of shops or commercial establish
ments or for different areas or 
for different times of the year."

What is left, may I know? When it 
is said “classes of shops” I want only 
one question to be clarified namely 
about hotels and restaurants. What 
will be the hours of work there? In 
shops of a high standard they keep 
some shift system and all that. We 
know that. But if any survey has 
been made, can the hon. Minister tell 
us, from any review or report, in how 
many hotels and restaurants this legis
lation about hours of work is in reality 
being enforced? Not many. And I 
think that more than fifty per cent 
of these shops and establishments will 
comprise of hotels. When all these 
hotels and restaurants are coming 
under the class of “ shops” , are they 
not going to have a shift system in 
their establishment? If one and the 
same group of workers have, from 
morning till the time they close, to 
work, what will be the condition of 
those hotel workers? Such class of 
shops cannot but be put under the 
very rigid observation of the Depart
ment. The hours must be enforced, 
especially in these establishments in 
which these workers cannot get any 
relief at all. From the point of view 
of the longevity of the workers in 
such establishments, at least the Chief 
Commissioner should not be given any 
such power to stagger the working 
hours. Even in other shops also why 
should the hours be staggered, and 
why should the Chief Commissioner 
b(:> given powers like this? I cannot 
understand it. Tf the shop owners 
have a genuine complaint that they 
are losing business due to this, I can 
understand. Therc are many con
cerns which keep to a high standard 
and they do not demand of the Gov
ernment any staggering of the hours 
of work. It is really the small shops 
which want to make money by sny 
means by harassing their employees in 
whatever way possible and it is to help 
them only that these powers will be 
used. I am quite *ure of that. For 
this reason, as well as for the other
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[Shri Warior]
reasons which my hon. friend Shri 
S. M. Banerjee has already advanced, 
we cannot support this piece of legis
lation.

Dr. Melkote (Raichur): I fail to 
understand the implications of this 
Bill. In the Statement of Objects and 
Reasons to the Bill it is stated that 
the object is “ to confer powers on the 
Chief Commissioner to fix different 
opening and closing hours for differ
ent areas or for different times of the 
year after holding an inquiry in the 
manner prescribed by rules” .

This is a piece of social legislation, 
and by means of rules the Chief Com
missioner is given powers to prescribe 
the timings, the locality and other 
matters.
15.06 hrs.

[ S h r i  Heda in the Chair]
I am aware that matters pertaining 

to labour, shops and establishments 
are in the Concurrent List. But so 
far as Delhi is concerned, it is 
governed by the Central Government, 
and here the Central Government is 
supreme. In a matter of this type, 
wherein large sections of the popu
lation are affected, the employer, the 
employee and the consumer have felt 
that legislation of this type should be 
brought in in this House, not merely 
for consideration and for giving 
powers to certain persons, but for dis
cussing these matters and for under
standing all the implications. If this 
has been brought in because of the 
fact that so far large numbers of the 
employers the shop-keepers, have had 
to be brought before the courts and 
punished and large sums of money 
collected from them, if it is to give 
them relief, I felt this is not a very 
salutary statutory enactment. When 
this was brought in, I felt that suffi
cient information would be given to us 
as to how the employees themselves 
feel about it and whether the Delhi 
public would welcome such an en
actment. When we are considering 
this aspect of the question, we have

to remember that Delhi is one of the 
major cities now and as such has to- 
set an example to the rest ol the 
country in all these matters. People 
in Delhi are much more awake then 
people at other places, and social en
actments of this type have far-reach
ing effects elsewhere. I would have 
therefore felt that while dealing with 
this question, other questions pertain
ing to this aspect could have been 
brought forward.

I heard with rapt attention my hon. 
fried Shri Tyagi who, I find, is not 
present in the House at the moment. 
And it surprised me that a person 
with his outlook should have made 
certain remarks which are not true 
to facts. He said that whilst we are 
attending to the improvement in the 
standards of the labouring classes, the 
employees, in very many sectors, it is 
having adverse effect on the other un
employed people in the country. Sir,
I least expected that Shri Tyagi would 
make such a remark. I could have 
expected it from a shop-keeper, from 
a capitalist. They have been saying 
this all along, that if the conditions of 
labour go on improving at this rate 
it would have an adverse effect on the 
agricultural population and on the un
employed population of the country. 
Facts have revealed, after investiga
tion in very many countries, that this 
is not so. The improvement in the 
standards of living, in the working 
conditions, in the salaries, bonus and 
other conditions has had its beneficial 
effect on the labouring class, the un
employed class, as well as the agricul
turists elsewhere. This is what the 
factual data collected in other coun
tries reveals. Therefore. I felt it very 
much that a Member like Shri Tyagi 
should have made such remarks. I 
hope that this House will take hi* 
statement for what it is worth.

The second point is that whilst m 
Bill of this type is being brought for
ward. we should have looked into the 
working hours of the employees it* 
these shops and establishments. Now, 
we are trying to give a carte blanchm



15297 Delhi VAISAKHA 13, 1883 (SAKA)

to the Chief Commissioner Whilst 
he may decide on the convenience of 
the area as well as the type of shop 
that is to be kept open, I hope he 
shall not contravene the other enact
ments in this field.

These are very wide powers that are 
being given to him now. I feel that 
Government could have brought for
ward a more comprehensive Bill for 
the consideration of this House, which 
would have taken very many other 
aspects of this question into considera
tion, and set an example to other, be
cause, as I said in the beginning, they 
need not consult other States in the 
matter and possibly other cities and 
other States would have followed 
our example.

Therefore, whilst I express my 
feelings here on this aspect of this 
question, I would submit that Govern
ment should immediately give consi
deration to this aspect and in the very 
near future bring forward before the 
House a more comprehensive legisla
tion for consideration. I personally 
feel that the rules that are framed by 
the Chief Commissioner would again 
be placed before us for our considera
tion, so that we can ensure that they 
do not offend the Interests of the 
employees and the larger section of 
the public.

«ft «nftT ( t £ :
tnrrrfir qftor, ir? P im  ft

^prTr % r»^r
| i snpr NY % tst r?ft

wm *t jnRft r̂*ft t t  *3ft fc *flr 
*tpt jv i’n y»ft

s m r  % jfr srm fn r f
snrt wmr iff i f  r$t 1 1 iTr* fa*ft % 

jtttt f t  ^tht wtr armrfTw." 
ffwrrTt ^ Tm t t*  «rrm Tt *rwfr 
mwf if t
faHrfi | anr *rrtt frp ft  % fa *
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[श्री बलराज मधोक]) 
थीं जिनको दूर करने की श्रावश्यकता थी । 
परन्तु यह जो बिल लाया गया है 11 4068 
not touch even a fringe of 
the problem. fa aie a fasct 
aad Sacer & fort fret ara गया और 
झौर वह समस्या को देखते हुए नाकाफी था 
उसी तरीके से यह श्राज का बिल केवल 
टिकरिंग करता है और जो मूल सवाल है 
उस तक यह पहुंचता नहीं है । मूल बिल में 
समय निधोरण की बात कही गई है । मल 
बिल में यह निर्धारित किया था कि कोई भी 
दुकान या कमशियल इस्टेब्लिशमेंट गरमी' के 
दिनों में सुबह ७ बजे से पहले नहीं खलेगा 
और रात में में दस बजे तक बन्द हो जायगा । 
इसी तरह जाड़े में कोई दुकान सुबह ८ बजे 
से पहले नहीं खुलेगी और रात में £ बजे के 
बाद बन्द नहीं होगी, € बजे के श्रन्दर श्रन्दर 
बन्द हो जायगी । इन टाईमिग्स के बारे में 
दुकानों के मालिकों और एम्प्लाईज की मांग 
यह थी fe ag aay aga are है और 
श्रगर एक दुकान वाला इतनी देर तक अपनी 
दुकान खोलता है तो दूसरे दुकान वाले भी 
खोलना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक कम्पटी- 

शान आ जाता है | अब दुकानदार अगर यही 
सोच कर शअ्रपनी दुकान खोल कर बेठा रहे 
कि मौत और गाहक का कोई पता नहीं कि 
कब श्रा जाय और इसलिये दुकान खुली 
wa at gaat a केवल उसको कठिनाई 
होती बल्कि उन दुकानों पर काम करने वाले 

कमेंचारी लोगों को भी विशेष रूप से बड़ी 

दिवकत का सामना करना पड़ता है । 

वह किसी तरह के प/रिव/रिक और स।माजिक 
व अन्य कामों में भाग नहीं 
ले सकते हैं । इसलिय दिल्ली व्यापार मण्डल 
की ओर से कई वर्षों से यह मांग की जा रही 
थी कि यह समय कम किये जायें और जिस 
प्रकार से पंजाब के अन्दर दुकानों के खुलने 
at az होने का समय तय कर दिया है 
उसी तरीके से यहां भी इस को फिक्स कर 
दिया जाये । 
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इस' बिल के अन्दर चीफ कमिश्नर को 
यह पावर्स दी गई हैं कि श्रगर चीफ कमिश्नर 
चाहे तो वह छानबीन' करने के बाद समय 
wr wt aR ae भी तथ करे कि 
कौन से दिन कौनसी दुकानें fine 
इलाके में बन्द रहेंगी । मेरा कहना 

है कि यह चीज चीफ कमिश्नर पर छोड़ देना 
ठीफ नहीं है । जिस तरीके से पंजाब ने यह 
बिल पास किया है और उसमें तय कर दिया 

है कि दुकानें गरमी के दिनों में € बज खुल कर 
७ बजे बन्द होंगी और जाड़े का भी उनका 
समय नियत कर दिया है उसी तरीके से यहां 
भी दुकानों के खुलने और बन्द होने के समय 
नियत कर दिये जायें । कर्मचारियों के काम 
के घंट भी तय कर दिये जायें । यह भी तय कर 
दिया जाय कि कोई भी दुकान और कोई भी 
deat fot Fal क खुला न रहे। इस 
समय के अन्दर कुछ विश्राम दिया जा सकता 

है। आज कहीं पर १३ घं काम किया जाता है 
तो कहीं पर १५ घं काम कराया जाता है । 
मेरा ॥ सुझाव यह है कि सरकार को गर्मी 
के दिनों में दुकान खुलने का समय साढ़े ६ बजे 
सुबह से लेकर साढ़े ७ बजे तक का और जाड़े 
में १० बजे सुबह से लेकर ७ बजे शाम तक का 
समय फिक्स कर देना चाहिए । अश्रब इसके 
लिए कहा जाता है कि उससे कुछ लोगों को 

कठिनाई होगी । दफ्तरों में जो लोग काम करते 
हैं उतको बाजार से खरीद फ 'रुत करने का 
समय नहीं मिलेगा । इसके लिए मेरा कहना 
है कि जहां पर समय निश्चित होता है वहां 
लोग उसके मुताबिक अपने आप को ऐडजेस्ट 
कर लेते हैं। इसके अलावा गवने मेंट कालोनीज 
के अन्दर दुकानें आमंतौर से इतवार को 

खुली रहती हैं । सप्ताह में एक दिन 
की छुट्टी के बारे में एक मत दिल्ली 
में यह है कि सारी दिल्ली के अंदर 
एक ही दिन फिक्स कर दिया जाय 
जब कि तमाम दुकानें बंद रहें परल्तु में 
उस मत से सहभत नहीं हूं । गवनेमेंट सर्वोट्स 
की कालोनीज जहां पर कि सरकारी मुलाजिम'



|  *r*rnr n  s, f r r  art 
Jf xrvr  *nr*r | «rVr <tt?t fTsnr 
% ^  ^  ( 1  % far* i.
^t t^ tt |  f jw  f^ r ftp *trtt * *  

i^rf5ni*R^Jfew ^T f̂t t t  >- 
^ r  Jf ST^rrf^F » j t  x&nx v t jt $ fa r 
fa s t  *rtr fo r *ft m *r «m O  ijmfanft 
v t  * t f  wjfatTT ^ ? > f t  i

JlTT TT̂ r gsrR  ?rt jt̂  I  far fin* % 
i fe t  q f  fr ft^ r  t t  f?pTT smr fa  *rtf *ft 
fsppr *rr h p t h  \» wz *r «rfa* ^
^#*tT I

It should not be left to the discretion 
of the Chief Commissioner.

^TT ’JSTra %TT *T? | fa  sifT
v t  *tt ffrrar if wxz fe*rr srnr sftr 
jt? ?nr fTT: f^rr r̂nr fa  'ssrt Jf «rr% 
fp rt  * fm r r  * t  Bjft *?»ft «rtr 

afta * t  s t h  j fq w T  v t 
T^pft I w r f e  

*<m r % ’tnrm' *rtr v t f  g£t m fa
«t +tO mrrfsnff fft *rtf ^ $t
«fhc w  fft s m t  'jjfrar * r  

i 

3T?t s m f t  tt ? r r ^  | ^T%
3ttt fa*ft s m r *i»V T r ^ t  ntfr $fcft 

i 4' *r ^ j t  *>t srp^rr $ fa aft 
WTFTC ^ >ff ^  Wjt faM’ft ^rffeo, 
f w r  w£t *r? *mt f  %fa?r 
y rtt  wtr *rftafr *ft v t e r t  itft ^rfV 
| v fffa  *tarft ?ft t t  «rr *V 5T̂ t | 
^ f t ? m T t f a * I > » ^ - 3 » T  £t*T* 
fa*T £  *H!T <fK CTT f t  T* 
flTPT I ClWCf % 3WT v W t
*  ftw  nr ^  <rtr ^ rv t iff  ifltsH  fa n  
airo fa  a ft** wrf * *  ifir  aft 
»T#? TTTTT^lf #  * I WTOWtflit
w n  t o  n m l  '% ?
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*nsrhvtf *rk 5^  ift vnfarrf f  3«wt 
ft^Tr ▼rf^T 1 (nn- ^rvt 

^T% f̂ fTT ir^ fr  ^ a r  f*t# ?ft 
ih*t v t f  wrrffr ^  X t  i

frft w tT  % >ft fs r t  1 1

v t  ^ t  %  ?ftfa r$  1 ^  ^  v  ^  
a m ft  t w k T » « r v r  ? ?  w  

^ s t f t  r ^ t  t  1 v n w  ^ f f  %• aft
ff gsnft vrn vrnr w n

^ 1 f  w  *rcr % ? t t t  vrm  fa  
3*fa ftr^ v r f w i  fa fim  »tk t  ^fe»r 
t  v f f f a  m f r n  w pt*i i n p r  ? n w  r t  
3|%5T 5 WfW5mf55 $ r|rf 7|j rWT 
^*jn rnnT^Wi  ̂ 1 ^ fan  wrr fart 

rft <r< *rvn t  ^  f e w ?  rrf^  
% stk < m  TH^nfTJif £ rr*T r r m  

m a w l  ftrq qm ^ ritr f*m t 
j j ^ t  ^ h r  ¥ t n %  v  f r m  %  * t  w n j  
f t e f t  1 1 g !T %  r n r  f a f r w  t t  
air? ?rrfa arfrt frm tt#  *3T«rrfwf 
v t  ^ ft 5 ^  Ti??r f a #  1 m w  ^  fn r f t r  fc
•J*l̂  'JfWT v t f TT1RT *T̂ t ftfWlft I *̂TT 

TfT fa  f  Jt fa  ffT?V flYt 
^  frr q?n 5T?ft 5>n fr, frn»r #  art 
j^trsit jf, qm >ft jjt fa ffipr
m  t?t ̂  ?ft *ft ̂  vs T|[# f  trtr ̂ »r vn«r 
*t Tl^ff *T̂ t ftw ft | I

flrnr ^ «t?  ift T!pn ^rfm  ^
fa  f f t  wft ?TR t *r art ^ w n fh r  f , 

^mfsm f, 3 W t vV rfttwsT ftŵ TT 
T̂fifT I **T fanr KTTT ift f̂a^Tg (ft

»rff**Fr*tft*nj*r«ft*vtf|;in!t 
3WT 5m *Ta 7rffT5:f £fT55 f,, m5f 5m $m 
t ^ n w r  4 iz t  *t <rpft f  1 ^  4^ 
n̂woT »»<t 1 1 »>t»3 «fl f f  « t  m \ X  (, 

f t  wt ftrfar̂ f trafw &  wft fy j  t  
v ^ n ts  vnr « t §  I, 9«f% ftm f +  
ftfa m  vn r |W 'nfl^f, v f  i r e m i  
^  t*wft ^ r f^ , vrtr i m n r  <rtt
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<TT T O *  ^T f^ ,
sfta flr^rft ^rrf?$, fsrf^r^r ^  faw ft 
^rf?? *ftr sr*r ?t m  *ft ?ft

^r% f^rq 5>tt i ^ *T<T̂  
T̂TcfV cT3J# *ft ftpn qr ^ T T  $ f r

* f  ̂  ^  ^ t^ t if ^ft f rp ^  3r
i t  ^  {J, # tft ^ fo rfrm  v t  ^  ftmcft 

£ 1 ?*t% ^  ^tt<jt f  i *ttt<jt eft
3T? | f o  ^  *-$<r
|, "^Tft *f?r srfa^ | tfk  w  ^TF rrq r 
*rt s ts t -t gfaft | fatft tft s rtw  <tt

fVfft tft m ^ ft  fft w f t  fr  STcff TT

75:ff T7T 7fTT 7 rfTf 7fi r5 J5m7p 
srHcnr | fo  jj^nfcPT grar t t  fa * t  
TFm din §  ^r% »rm s tts t t  ^rr^j fr \

" $  q  arra | sftfa k  *r*r
^  > ^ft % t ^ ^ tt ^nr^Tr « r  i f  *rr
3% ^ T  *n? fa 'iff?  farfR3T ■>
^tir ^Fr% T*J T>T #«TTT f^RTT ^  ^ 
sTeT s(w7< II7 rI s r) 5O9 7IVI  
|  I 5*T fasfrrfr ^  T t  T?l%
v t  ^ T c T  |  1 ^ T c f  'o -  icr <fr f% 
,IIr 7I nIII W 5mT rI 7i~r\w 7fiII y 
^ f  fa  *T*T 3ft S*r TT fa^TT
^  1 eft tft Pro ^  crv ^  fa<T t̂tctt $ 
rf̂  T T 1 7  s rfr rf 7 f  TI s rJf
*ft STRft T?t I  %0x ? tf*t TT^T ^ft 5> 3TT7TT

1 ^ P ^ r m v  ?t m  tr̂ > 
fan ?ft t̂t̂ tt r̂r̂ TT ift fersft ^ 
5^f7 l5T ôJ5Irp 7Ho>O I= II
^  ^rnj; ?t i m v  ?t *rnr 5  *r r̂
3ft sfrfairi ^»T^t f̂t JT  f^TT 3TT̂ T
^rrf^ 1

Shrimati Parvathi Krishnan: The
Minister in his opening remarks started 
by saying that this is a very innocuous 
measure. From the manner in which 
the debate has progressed, it is quite 
obvious how it is far from being an 
innocuous measure, and certainly 
labour in this country is quite convinc
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ed of the fact that there is very little 
innocuity about the hon. Deputy 
Labour Minister.

Be that as it may, though the Bill 
may seemingly be innocuous, I do not 
think the House has been or can be 
misled by the Minister's fine words, 
because here is before us a provision 
giving blanket powers to the Chief 
Commissioner to fix hours arbitrarily 
as he likes or wishes during which 
a shop is to remain open or an eating 
establishment is to remain open. This 
means that both the customers an the 
one hand and the workers on the other 
are to be left to the mercy of those 
who would be in a position to make 
their voice heard with the Chief 
Commissioner.

Take, for instance, the various sec
tions that are affected by this blanket 
power. We have both the big and the 
small shopkeepers having their shops 
side by side. We also know the amount 
of competition that is there between 
the big and the small shopkeepers. If 
certain very long hours are fixed with 
a spreadover with lunch interval and 
so on, if the opening hours are very 
early and the closing hours very late, 
we might see that the smaller shop
keepers will be suffering because with 
them there may be no attendants at 
all; they will themselves have to keep 
their shops open unlike the big shop
keepers who can pick and choose their 
time and pick and choose their 
employees.

Therefore, I have my doubts as to 
the wisdom of conferring this sort of 
blanket overall power on the Chief 
Commissioner. I certainly do not see 
how it is going to work out practically 
and how it is going to help in seeing 
that this particular demand that la 
there is definitely met.

Secondly, with regard to these hours, 
we are not clear as to what the spread, 
over will be and how exactly it will 
affect the workers. If the hours of 
opening are very early and the hours 
of closing very late, in a big city like 
Delhi, as has already been referred to
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b y  one or two hon. Members who 
spoke earlier, it will adversely affect 
those who have to travel quite some 
distance between their places of work 
and their homes. Recently they have 
fceen demanding that the hours of work 
should be made shorter with a shorter 
lunch interval so that they are able to 
leave their houses at a reasonable hour 
and return at a reasonable hour. If 
these timings are changed and they 
have to leave their houses earlier and 
return very late, one wonders in what 
way they are getting any protection 
and in what way this legislation is 
going to help them. Of course, I do 
not personally see the Deputy Minister 
being swayed by human consideration? 
very often. But it is a very human 
demand when people say that they 
would like to have more time with 
their families, they would like to have 
more time at home. It may be that in 
the evening they might wish to join 
evening classes to improve their edu
cational qualifications. They may be 
wanting to visit the theatre; they might 
be wanting to spend their hours of 
leisure attending a music performance 
and so on.

I do not know why the hon. Deputy 
Minister is not able to give us a clear 
picture in regard to all this. It seems 
to me that if all these things were 
considered before this legislation was 
brought before the House, it was cer
tainly the bounden duty of the Minis
ter to have said that such and such 
things were covered by the Bill in such 
and such manner, and the interests of 
the shopkeepers, the smaller and the 
bigger ones, and of the employees 
were definitely being looked after. But 
I do not know how these have been 
looked after with the sort of measure 
that is brought here.

Apart from these, the Minister is 
well aware, and the Members of the 
House must also be, that there are a 
whole lot of other demands put for
ward by those who are working in 
t firr  shops and establishments with 
regard to their hours of work and other 
things such as holidays, casual leave 
and so on. When this amendment was

(Amendment) Bill
being brought forward, it would cer
tainly have been far more helpful if 
we could have had a comprehensive 
measure which would meet many of 
these very urgent and pressing 
demands.

The hon Minister seems to be asking 
this side of the House to have 
patience----

Shri Abid Ali: No, I am not asking
that.

Shrimati Farvathi Krishnan: There 
are certain demands. For instance, 
take festival holidays. We all know 
very well that the holidays that are 
given to those who work in these shops 
and establishments are not fixed, as 
they are fixed in the case of factory 
workers or workers in industrial estab
lishments, employees of the Central 
Government and so on. Why is it that 
these people should also be denied 
what is very right for them to have? 
Why should they be denied the right 
of having these festival holidays? Why 
do Government not come forward with 
a measure to help them to get this 
right?

Then again, with regard to casual 
leave and privilege leave, time and 
again we hear how those who are 
employed in these establishments do 
not have these rights and are unable 
to get leave at very short notice when 
there is serious illness in the house 
and so on. Just at the whim and fancy 
of the employer, they can be chucked 
out of employment because they have 
not got the safeguards because of the 
defective legislation in that regard.

Then there is the question of medi
cal aid which is also not there for 
them. We—particularly those of us 
who are here—all know of the various 
grievances that are there with regard 
to the contributory health service, but 
at the same time, something is better 
than nothing. I would certainly plead 
that at least these shop assistant* 
should have this type at aid which 
would certainly help them to moot
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many of their problems with regard 
to their health.

In conclusion, I would once again 
say that it would have been far more 
beneficial if we had a more compre
hensive legislation where the rights of 
the workers on the one side and those 
of the smaller traders on the other 
would be safeguarded and they would 
not be left to the mercy of the Chief 
Commissioner who is now being given 
the complete right to fix whatever 
hours he likes during which the shops 
are to be kept open. Therefore, some 
method should be evolved by which 
on the one hand the interests of the 
smaller shopkeepers and cn the other, 
of the customers—because we have 
heard the difficulties faced by very 
responsible and outstanding customers 
of our shops like Prof. D. C. Sharma 
and Shri Mahavir Tyagi—are safe
guarded along with the interests of the 
employees. If we could have a legis
lation that would satisfy these people 
who form really the vast majority of 
the population of this city as compared 
to the few bigger shopkeepers and 
hoteliers, if such a legislation were lo 
be brought forward, it would, certainly, 
be beneficial to all concerned. Of 
course  ̂ I know from experience that 
this may fall on deaf ears. . . .

An Hon. Member: What?

Shrlmati Parvathi Krishnan: The
appeal that I am making.

Shri Tyagi: The lady is very
uncharitable.

Shrlmati Parvathi Krishnan: I
would make an appeal. I am making 
this appeal. . . .

Shrl Tyafi: This is a most unchari
table remark. The Minister is very 
receptive, I must 9ay.

Shrl Nmyanankntty Menon: Hard 
truths are sometimes quite unbearable.

Shfim tt Parvathi KiMumb: I do 
not know why hon. Members, even 
before hearing what I am eeyin#, 
Should iuoqp to conclusions.
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But my appeal would be that this 
Bill should be withdrawn. So often- 
the Opposition, the Private Members, 
do co-operate with Government and 
we withdraw Bills and Resolutions that 
we bring forward in the face of the- 
promises of comprehensive legislation.
I hope, in this case also, this piece o f  
legislation, this Bill will be withdrawn 
and very speedily a comprehensive Bill 
will be brought forward for the 
approval of the House, which, I am 
sure, from the trend of the speeches I  
have heard till now, will be most 
willingly and readily given even when 
a very innocuous speech may be forth
coming from the hon. Deputy Minister.

Shri BalraJ Madhok: As it is the
Bill meets the demands of so many 
people; of course, it is not sufficient. 1  
am not in favour of its being with
drawn.

«rt w m  ( sti? f^fr-Tfem-

fewft ’TOT *i«TM srfsrfaTPT %■
f w *  zricr qnrr

TpCTT | I
| ft p j  

Sr f'T̂ T'T w t t  g i

P̂h'T ^  H %% STcT  ̂ftp ^
JTT "T̂ T, % 3»'TT

T O  f W  STRTTtiTT I JJfT % %
s r W m  ^  s i t  t ,
f+'Tj ’TT n<.<5 % >T̂ t (ffaT I

T̂cT ?rrsr *0
| I 4' % T̂T $ f«P yFPTf <TT 
TT for f W  5lcfT I,

TTWTX % gVR HWJ
t  tfteT *IY finraT
w tftj 9RT ^RIT $
% ffW R |
t i  wmrr 1 1 *  *  ftr otph-W  f i v n w t
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लेने की कोशिश की तो ज्ञात हुआ कि दिल्ली 
प्रशासन के पास सात या आठ निरीक्षक या 
इन्स्पेक्टर हैं । दिल्ली में, जहां की साढ़े छुबीस 
लाख की भ्राबादी है और बहुत बड़ी संख्या में 
दुकानें हैं छोटी बड़ी, वहां पर कुल सात या श्राठ 
प्रथवा अधिक से भ्रधिक दस या बारह निरीक्षक 
हैं। इतने निरीक्षक या इन्स्पेक्टर ठीक ठीक 
सब देख भाल कर सकेंगे, यह, मैं समझता हूं, 
उन की शक्ति के बाहर की बात है। यदि श्राप 
की वास्तव में उन कर्मचारियों के साथ, जो 
दूकानों पर काम करते हैं, हमदर्दी है तो यह 
श्रावश्यक है कि दुकानों द्वारा जो उन के खुलने 
भ्रौर बन्द होने का समय है, उस का पालन 
हो, समय की जो पाबन्दी है वह ठौक ढंग से 
होनी चाहिये, और वह तभी हो सकती है जब 
कि उन से नियमों का कड़ाई के साथ पालन 
कराया जाय । जैसा मैं ने बतलाया, हालत तो 
यह है कि छुट्टी का दिन निश्चित है, किन्तु 
हिसाब किताब के बहाने से मजदूर या 
कर्मचारियों को बुला लिया जाता है और उन का 
सारा दिन उसी तरह से गुजर जाता है । समय 
भी कोई ठीक ठीक निश्चित नहीं है । सवेरे 
७ बजे से दुकान खुलती है और रात को १० 
बजे तक खुली रहती है। श्राप कल्पना कीजिये 
उन लोगों की । आप बूढ़े श्रादमियों को छोड़ 
दीजिये, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदमी 
से मिलने का मौका मिला जो दुकान पर काम 
करते हैं । उन्होंने बतलाया कि उन का विवाह 
भी हुआ है परन्तु उन्होंने दिन के उजाले में 
अपनी दुल्हन की शक्ल नहीं देखी । इस से आप 
उन की स्थिति का अ्रन्दाजा लगा सकते हैं । 
चूंकि ७ बजे दुकान खुलने का समय है इस लिये 
उनको ५ बजे उठ कर चलना पड़ता है क्योंकि 
तभी जा कर वह अपनी दुकान पर समय से पहुंच 
सकता है | अगर कोई आदमी तिलक नगर 
में रहता है और करौलबाग में दुकान पर काम 
करता है तो वह ५ बजे श्रपने घर से चलेगा तभी 
तो ७ बजे पहुंच सकता है | वह ७ या ६॥ 
बजे दुकान पर आयेगा, दुकान खोलेगा, उस 
की सफाई करेगा, चीज़ों को लगायेगा और 
सजायेगा, तब जा कर दूकान का काम TE 
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हो सकेगा । इसलिये मैं चाहता हुं कि दूकानो 
का समय ठीक ढंग से निर्धारित किया जाय । 
जो ग्राहक है, अगर उसे सौदा देना है तो वह 
समय पर लेगा । श्रगर उस के आठ घंटे भी 
मुकरंर कर दिये जायें तो वह आठ घंटों में भी - 
ले सकता है, और ATT aT २४ घंटे भी- 
दुकान के लिये मुकरंर कर दें तो २४ घंटों में 
भी आदमी आ सकते हैं क्योंकि ग्राहक को- 
२४ घंटे सामान बिकता दिखाई देगा । परन्तु 
मैं ने देखा है कि कितनी ही दूकानें हैं जहां पर 
काम ठीक समय पर से होता है, वह ठीक 
समय से खुलती हैं और ठीक समय से बन्द हो: 
जाती हैं, ग्राहक को पता होता है कि अमुक 
श्रमुक दुकान श्रमुक भ्रमुक समय पर खुलती है 
और भअ्रगर उसे सौदा लेना है तो उस को वहां 
समय से पहुंचना होगा । आप देखिये हमारा- 
खादी ग्रामोद्योग भवन है, वह निश्चित समय 
पर खुलता है और ठीक समय पर बन्द हो 
जाता है, बीच में छुट्टी भी हो जाती है, परन्तु. 
इससे उन की बिक्री में कोई कमी नहीं आती । - 
वहां पर बिक्री उसी तरह चलती है जैसे कि 
दूसरी दुकानों पर । जिन दुकानों पर ईमानदारी 
है, सच्चाई है, वह ठीक समय पर खुलती हैं 
और उन की बिक्री उसी तरह से होती है, तो 
कोई वजह नहीं है कि उन के काम के लिये 
एक समय न निर्धारित कर दिया जाय और- 
उस समय के अन्दर ग्राहक आये और माल ले 
जाये । 

मैं ने एक शिकायत कमंचारियों की सुनी - 
है, और वह यह है कि इतवार का दिन ऐसा: 
होता है जो कि छुट्टी का दिन होता है 1 a 
कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि छुट्टी हो, 
हमारे बहुत से मित्र हैं, सम्बन्धी हैं, प्रेमी हैं, 
हम उन से मिलना चाहते हैं । हमारा अ्रपना : 
सामाजिक व्यवहार है और उन को हमः 
निभाना चाहते हैं । किन्तु वर्षों गुजर जाते हैं 
और हम उन को निभा नहीं पाते हैं क्योंकि - 
मित्र की छुट्टी तो इतवार को होती है और ' 
दुकान के कमंचारियों की मंगलवार को होती - 
है । मंगलवार के दिन भश्रौर सब लोग तो: 
इफतरों में दोते हैं भौर दूकान के कर्मचारियों;



[ « f t  J P T i T r ]
¥t ffeft | tftr  sararr % fc r  f o r  fo r  
*ftrf * t  a fr  ft?ft | fa r  *f*rarrfl 
^ w ft  'n : ^ft<r tftsrcr ft^  f  i 
f * r  ?TTf * t  f w f a  |  f3r*r% 3ft 
HI*ii1'*M> vJfl^*i %  ^  'JH %  %

< K §  % ' T ^  ^ T  T I%  ^  I
t  ^n^rr f  f r  $ g  tft ft , ^  fo r  fa fan r 
fa w n  x p t  ? A t  f a f m  f e r  ’ Pt ^ t  
f t f t  =*rff^ 1 T̂Tf ?T f*?P nT W f*T  f t  
*rr ^ t f  t f t r f o r  f t ,  # fa ? r * r r f t  f ^ f t  w 

f o r  ^ r  % v i h n f < i f t  %  f a r *  
0s# f f W t  ■srrf^ 1 m f t ^ R s p t f t n F t  
% f?ra <r* Orfcsnr ?pt«t ffa r  ^ rff^
tffc  * f  fafaKT *PW iTT3 w if % ?tfa*
?fff ft^T *nff3 1 ar^r % * m  &
^m n k  ^ft T f o r f t n  ?>, ^ t t ^ i"%

% ?ftt trw> tr^rfx «rra «r£
TPT +*TdT ^ SR fa TT *M£<
T t  STTTf ’ T k  W f  *r t ft  * t f f  * t t f

? w  * p t  ^ t * t t  'n r r r  |  1 w iT m t
* f  s^rft * t  <re? ft%  ? ^ f r  tft 
im r gt m m  f f r n  s r r f f *  m m
•fit rWn "11 's*Ti *T3T<JT ^ t  ftcTT ^  I f * W
<rrf *t  ’ t t z t  t t  ?ft»r s w r f  5f

^  s rr ?rm  |  t f t r  3 %  f t  «T?t 
«ft T T *  JTiTRft I ,  t  f t f f  q t ?  * T  
M% *4T̂  f[„ S'fft rTTf % »̂T SiiT^Tfk’ff 
Vt ’ ft irfVPR ft^T ^ifftj fa  t  3fa 
T O  T T  ’tT'pft * $ f t  *TCT * T  %

xm  1 ^  n̂ro<rT jj fa  ?rrf vr
STJP̂  ft^ I ^T%$ t

* m %  <v* ^ft * * r  %  f a ir  
«rfa%rr fwT | 1 A ^Tf?n f  f*R *Tf 
^  ^ r  tt fiw rf % sro «Tf *t?t ift 
sft? *  fa r r  *wyrf % 
ft*n  *ftr ^ t 5ft»r tt  v r ft |
^ T P t  f^ ^ ft  ?ft fT r T  *f  «IT3 ^  % f r f ^ f  
•irm 5T|f %TJn ft»n  1 «r»K f%^t 
5^fpr *r w n ? r |  ?ft m f ? w  « t  T if i ii i t  
if «rrr ^ tt ^Tit» 1 m f^ v f ^r v tt
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* f  ?ft * 1  IT T  T t  « T f t  f , $  « r t r
^  ^  f  % P R  ̂ t  *T3R[T W H T  %

?ff g * f  % 5TPT fr^RTT T^tTT |  I
« H R  ^ t f  VTf*f> ^  ftcTr Kft ^TcTT
^ r r  |  ft? »nf5T^
»f»r fa  fT R  w m t *ftr ^  jv n r «fTT
^ t  !̂ t jtt  1 ^ n rr  *rrfVf+ ^ft ^rr?r Jf
flT w  fa  5TT3T ftf^TT ^ T T  ^ ?ft ^ f  
* f  X R TT ^  f a  ? n ^  X T r  %T % ?TT3FTT,
*ftr ? n rr ^ f e . ^ r
*T*T W  rft 5 ^ T  t ’STTTT #51 ^ T ^ t  
TTf | fa  ?̂«r irrf^T «rtr 
<t1'^ ^ f  3'^+1 I «ft ^ T  STT̂  WT XITT I 
rft ^  ^Tfdl f  fa JTsr^ff % TTPT ^ t

ftm  ?rm  % *»tt % r̂*n%
TfT^T ft^T ^nff$ 1 X ? fT  sw% 

?TTJI T̂5T T|| ?ft ?5Tf fa  
5 ^  ^T«r * f t  ?HT7 ^  ^ T 3 T  TTTT | if 
^Tf?rr f  fa  fa^ft ^  qrTt 5^ h
3FS Tf', f c r  s^rrr f> 1 ??r%
JT f vTnr f> T T  f a  t  ■JTTf 3ft fa IT̂ J ^

?t ^ w r  * f t  f»r?T T m  ^ r m r  *r f t r T  
'd'l'<r>T 3 f w  ^ft w°*n\ ft^TT I

«nr *Tf fa  ? ^ t t  ^t ?fWf 
^t ^ t  fteft t  1 w  ^ r  far m^t 

^ f l  ?ft % ^ r  1
m r w  «%*r fw ra
g  l « n ^ T T  VTW TT %»t 5P^ T fr lT  |
eft w t  ' J h v i  m « t  H f t  favcTT i 'r h n f t  
M^+ ’ f t  % ^S TT V t  T f ^ T  ^  ^  f?TT
arfr %  5 ^ H 5 r r f  ?̂t m ?r f a w r  i 
i f t  ^ «t fa  % ^tt?t »rm
faWT | I fsR^t »rm f̂t T̂fTrT
ft^ft 1 1  ^ w t  ^rfhr^ 1 1 ?ft A  ^Tf^T 
5 fa ^w tt ^t fer ^fr *ft for ^tf^r 
fa jjT  arr^n ^ n f f 5 1 ^ r  f o r  m  <Et
^ t f t ,  ? W V t ^ f c T f f t ^ t » T  W R^ 
*1*11  ̂ VT *|1 ^( Fĥ I I

A ? n m ? rT f f a r ^ z r f  ^ t m r r e  
«ipft 'TTffn[ 1 «nft «if ft?rr % fa  f n
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■ft? ?ft «rr̂ ft ypR *r q^rr
$ WPTFT Tf^ f[, ^^Hd<
.$ rft V f $ fa fftfTO WK T^| I ^
'ft* *ft ? <  $>ft ^Tf̂ r %

j i ^ t t  ^  j v n s r c f  v t  * r t r r  

^  1 1 4  ^ T f  j f a  ? ?  5fr<ff % sro
^ f r |  %  s q ^ f T T  f > f f  ^ i f ^ T  x fK  * P £ T

w  t h ?  * r « f t  %  f t a r  1

*5? mft in# * ff r̂r?fr $ i *fr 
<stptt |  f a  f t  s T c ft  1 1 * r n *

%  <3T*n% if if f  sfl?!TT f a  V tf  ^ 3T STT* 

5>  'STRft t  s f s R T  ? f t  I  W t f a  

■ f J t ^ T  t  I 4 %  * f t  5 W  »T53ft T T

? T ?  f f a T  £  ?ft ^ T C ? t  * T t r T

*r t*t fo n  *rm 1 1  irft ^rt % ft ?  >fr 
fajn  'srr *t*cit ^ 1 cfr 4  *r?$rm f  fa 
JTf w>fTT fa ?rrc <p? fa? *r??t 
^ f t  q ? * ^ t  ? 4 t  ?ft * T « f t  f t  vSTTtnft, 

*r£t ? f f  | i «n r  T(fr s*3ft 3rr?ff % fat 
fir? tw o 1 fa$ jtt | firff f t ?  $ jt  Tf?ft 
|  I ^  f a ?  ^  ? « f t  « m ?  ? f t  f f t f t  I 

far % fat* w fft vk  vrft 
arr snrcft $ <frc vr? Sr w ft  art ^ f t  
| 1 ss fr fi 4  ^TfTT fr fa  it t  ft*  

fa<r fWt ?Tff^ *nr ^
*rm *ptt? «T?fTT ft^T ^Tf?»T 1

afft OV I W t f  W  STTfl $ CTfdT
>ft f  fm r  % f t ?  ?tt?  v t  jv r ?  jt*  t*pt 
$|l f t ?  5PT *fr V»n^¥T ?|ff 
wnn I 4  MTf?T f  fa  faff ?TTf 1 T « (  
Iti^K Tt IJf fW  jVH  V ?  T W  |

?rt? i r fm r  v t  »ft <̂ p w r  <n  ̂
T?f <rrfa sfM t vt ^  f t ?  ^

f*nr wnj 1

^  w W t  : ^ h n ' t  ^  i f t  ^  

f t ’ft fa  v t f  vm ft sft

^RTT ?  «Tt I

(Amendment) BUI
« ft* m rs * w r  : ?jrnfV aft % 

fa  <Nrrt ¥t «ft ft^ft ^ t% [ j 
4  ?ft T̂f̂ rr 5 fa «r«̂ T 5> fa arm vt 
w trts * i « 0 ‘ ^t arrtTr ^t ?  q i  1 
w tv r  v t  ittht ^rrfipj
VFRTml % «T??T fa  JJT WTpft vt
y i  g f ^ r  stt̂ t irtr ^ w t  ?rnr ^  
f̂ rtr JTTTts TltrOi t t  T̂arTart ?  W7- 
W?TT?T T t  I 4  jr f a  T f  f t ?  
5r?«r « r n r  1 A  p m  f  f a  n r m t  a ft w  
^ ici v t  ^t t’̂ l^rT 1

«ft wnft : ^  >F ^ I

4 t nwr Jnm rr : ?ft 4  ^TjRn jr
fa  ? ?  rmft vt orr? #r T̂ rr amr irtr 
to t  *rr fw h » r > f * ?  % «rtr w r f  
% ht«t 5>n ^Tfftf <rtr fa#t ift *r
^*P ? tT T  fit VT5 t̂ TUTTT VTW T T ^
% fsnr rrs^rr jf^f fasrr arPTT ’Trfpr I 
^ tf jrarf ?^t | fa  P m  5vr?‘t % 
^•T^TfTift t t  ?=mj; ?  fam  arpr 1

S ?  5l5?t ir ffm t  t f  ftw  IT 
» m ? T r ^ | f  wtr^nrarji1 fa  wr? ¥ f  
v m m 'i t  w ^ttt v itv r f  f t  1

i f t w r w  Rl? : flTTNfw 3ft, T?r 
Riw ¥t s o s m vr v t v r  «[H im v  ‘
ft^T | 4  ? t^ T  f  fa  *If FTVTT
fW t  fft ^  11 *.* fft 5IT%f?IT ffTVTT 
9 « r m a r r T ^ t | m « f t f l | a r r in f t | i  
th  finr *r JTf » t o i  f̂t «i< | fa  ^h> 
vO«H"< vt «nr wiVfrrr fn n  fa  srf 

?ft JTT?
¥ t  Tarrapr if |  1 i * r n  m  « r f  
jmTfopT ft^T | fa  «j? irrvrr ?^r 
7T v p  t  1 »rrt ffry ^ H  % Tta f ^ 
fmr % i '  fa ft^r vrn  <rr vtjjt % i 
f*r t ? r ^  a ft m n r r  i f  d N r f n f f  * * 1 % 
v m  i  v m ' t i t ' f t  f*rfr * r  

mfhrf 1 ^  # ft?r (̂r??T fa  j  f*t
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[«ft tarrrsr

* *  ir ^ t t  1 1  <ft$
t f t  f t r e R t  |  1 f a ^ g -  ^  |  
fa  «nrr ^ P t  srtf: f?H *ppt
<TC T O  5TTTT ?ft '3 ^ P >

n5m%f 1I7|£f 7  5mrf tjto o 
Pff5mf j 5kW5 W5 o5m m|W7T W5 %5T
«rm s =f5T7f | ^t%  z5Tmc W5T

3W%,ft^>ft^tiTrTSTT 
& wtr *ptt t  <rt ^ tt

TT*J»T STPt * t  WT | I f^ J -
II7f5 W5 o7f s 3HJ s 

* f  f a fa ^  % frpjff I  > 
f a r ^ n r ^ r f n f f  % *ppt % *i£ ?ft
fa ft^ r $t% ^Tf^r | ^
+ fa*M 5fHI I
t r if a T  ^TH% 5TTT W  WT5TT ^  |  |
'd'i'M >ft r̂nrrf̂ PF Trapftf^v affair

VTTm^VT | fV # 1 RRTX
o5' np?I W5 nIIII' IwII 75T7I75*fX55 W5 
TTFT #  *tT7  ?rfa ^mt ^TT^Tf WT̂ T 

1 afT f|o7T r̂ fff55 of 5m7ff 
apt I  I r̂fanr JT’ft

| fa  aft w ?  Tr^'i 
%  f ^ v  %  srM^RT^Kt fa s t |  i 
4  ^  H^TT fT fa  ^  5T̂ 5f TT
57Wf5j^J5Tf«5TmT 1 J mf^7t7
i f^ h )  ^  ^  StfasptT ^TT fa

^  pn^ff vt *ft#r % *T
faft’SRT *PT TTMT | 4  T O fU  £ ^ R T  

t  i j f o n  «mf 3ft T?t 
s5mO PI% %5T l5T7 nIwII T 5m 7
rwT 0IwII s ,I5m)r 5j nIyII y
0Os7%|5mrrsrr|fJW5 mffs s5mff 
of 7%I%f 5Tff 7IIrff T 35Mf JfTT*fl5T 
^ tt ftrr sfrrt * m  «n %fa^r *rt*r»T 
rTTr 5Ts »T Wf O7T $55? W W 
Mf5m3I jmf 3:5T r|7|f j  cjkT TT 5jj 
« T ^ | a r t fa « f t i i% 3 n %  ^m i $ i 
jmf 0*nst <ft  ̂7  *rnT 79s ^t m|fj  
| %tt f a w  | fa  ^fft

^  sittwi * $ i  ^ f t  ^arrf̂ T faft 
ŝ rf̂ RT v t ?«t% vfw Trr ^ fer arnj 

«rtr ^  ^ ir  i
^ ? r> ft% ^ m % w ' M w ? r5 t% ^rif^  i 
jt? w t^n  fa <t»r *t£ «tt Mz

^ f t  •^ft > am?T ?Wt ^
t  i ^  ^t P*-hi« ifh: t t  ^ tih

T y 5m5?T w3rWWm 5 7IvHT ~ )y W5 7II
fa^rr srr h^ tt |  i ^ r%  fqrr
i?l 0 '*oiT 7T%I a0£TM %MT rpT ,?"I7T
Tie'll ^ I

j*5f 75T 05iI Wf %flf 5m5T7f r5 W5 
W5 %JT c5ff7I 5' afTrI %|f%fs U
fa  5*1+1  5,1 'M ?PPT it T̂t m  ?Rr
7H5T y  % 5R $  %IrII W5 777mHT 57HT 
7T z,II75T 7 y 5̂ fk*I WT 5MMOyzT
^TT t̂cTT ^ ^ o 'Jti % f̂tcTT 5f ^  cl i

THH 5Tf«?T *T WT J %T mJ5T 
^ r f ^ f a j i ?  ^  
fa^ft it^t*pnt%m«TTar%3niT^ ifq^ 

M^n <i id ^ ^1 <. ^t^t VF fatH 
MW5T 7J%f W5 vf7T 5m£| mfT %Wjf W 
5mfk %fi5 Wf j jW7T 7ofTfT W5 *|f s 
7fff 7 =f5W<I= 5m7 U 75T %faTs Wf 
^TT^f of 7f3f ^  ^ f^ Tfr^ f>o
% >ft «TR % y z  f?|XRf F̂T ÎT? |
prnff r̂ wti vcmk^t tit 

| fv  w  titm % arm ^  % ^ rq r  
W^TOnT l ^T?7Tir % f^R vftv mRT vt
§  §  i A ^ r  r̂ 5  f̂t Pr
^  t  fv  r̂ r̂ ^ r r  «ftr **tm 
^StsT *p̂  til ^r^T i

fa^R  s r g  | 
m  v t 1TR ft^ R  t t Z  VT# VT Vm\*1

^nw ftr̂ r w t t  ^  ^rtr vf^rv <pr 
flnux vr z  v r  T̂RT f  #PF! ^VRf % 
wrt % ^rrj j t  fw ft  f  1 
Wfjt *ck v t f  w u w i  v t w rw  wff i f tn
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^ f a l f  T t  f t r f t  I  J T F T  JT T P T  
tK * J *T #  %  * F T T  «?, ?o

*ft tt  T t f  srftr*T «rerr q r#  ^ r r
^ VT^V sft W W  *TIT

* 3 #  % v w k  ? m  rnr ^  iiysrw
T T  3 #  I W f c W  f T F f t  %  u ,  n  
t f t r  u .  ? *  *r#  ^ * t #  T t  ^ r  T t
T T 'T T  s n f ^  * t \ t  %  ^ 5 T#  « r k  ^  31# 
%  T O 1 f # f ^ T T  T T  f t #  3! T #  T r f ^ #  I

if ^ftT TfM^TT Tt
f T P f f  %  f t #  * f r r  s ^ r #  t t  ?t*p t  
f # f c ^ r  t t # t f  * r f a T r r  f e n  f n  |  
f r  ^  ^ r r  ^ r f  ?p t  t t  § ,  ^ f t  * p t s t  i f

? rr^  T r  s r f a T r r  T i » r m  T t  
5^rr • j f ^ T  sr^lr 1 1 ^  H * * * f  f ^ f t  T t  
f a r r c  * m  #  j t p t  t w i N i  T t  s f r r
Sf T3T T T  j r r # r  %  *r *r #  s r k  ^  fft#  
TT JT*r fs m  fTTT STTI 3*r ir T§T W  «TT 
f r  »TT*ft % f?#T it ft??ft if fTf#  »
^?T T T  THT if ? O «r# ^  p n  t M  
sflT 3Tli T  T^ W  if c «T# 5 *? Rjnr T T  
T F T  *t  £. «T# Sf'? g ’Hi T ^ f t  I MTT T o H I  

t  fT  *r T l T  % #£ ^fcr tffaT T #
»i# #  s r tr  ttj#t i f  ^*r •jnr s^st

i f  T T *T  T  # £  ^  * T f a T  ^  T f #  >T# $ I 
^ r r  ?rr = n fg #  f T  t « t  % t a t  t W t ^  
% f 3 T ^ m  i f  # r r  t t  w$t
% ? rfr«T i f  f*r $ f T  # ? t 
%  T f T  |  1 V T T f T  cTTT % T § T  T i  
V T^TT I  f T  ?*T T -T  %  T f *T  
%  3?TT * T f t  *TT t f T d  % ' t f T *  m  7^ 2 ?

m ?fr $1 *rf*r irrri ^  % *rtr
^  »t % rmr T*ft «ft 3n#t Trfa# 1 
tnf^TT 5Tf#t TC THT TT^ TH  T^^lO 
•jft j[ wVt Tt S5FTT ?ft
f i f  ^TT ?t ^ [f?#  f3W ?t i  f ? i  frTflT ?TT, 
<T| W  «ftr «P»T WWtfsrr Wife T|Tff if 
f ^ T I  %  W  H f + » i  V F T  V * f  T  T P T  %  
M i  wfHT ?W TTT FT W  Tint ^  
f^WT ^  4*1 t t r  ^  ^ » • • •

(Amendment) Bill 
«ft vo qf# (*##t^rw) : w r 

^rr ij>Tftpr h $  t̂ w r  fr Thrift 
c»rr *rtr jtt#  frr
’ft ^ ft  t ^  ?rrfr yT̂ TT Tt Ttf ygfinrr 
?r?t? ^ ^ r t ^ t t T t x r ^ t T r fp
f f r f r  T^T T # ^ T f t  f5 R T  T T  f T  T R  T T  
W T  V M M  f!t  W  f t  t t  « ft  3TTJT T T
j v t t  s rfw  t t *t t ^  iftr j t r  t j

I

«ft tirrnr ftrjr : ^rr ir̂ f w W  
:rft t̂ ?TT'TT TfffT «rrx f3R ^tww if % 
M̂TTT ^?T 1J5TT T̂ T t  if JTH i  

m f w t  ? *tO T  ^  H # t ^ f n  T ^ tfr  |  
fT |TPT TT 3ft TTTrft THT T^t | 
3«T % «TfVT % WfHT TfT faPTT 3TW 
«̂ T ift JTR TT W if 1£
T̂ TT f  fT W  *THm T«T ^TI^Tft
3ft vftw ?TTfrr vnrPT ?r<t^ % fw  m 
3TT# I T* TiT«r it A 'T'W’TT j  fT T? 
Ejj-anprr TTfT* =Tffr KT»ft I W  IT* ffT TC 
Tft^Tf^# fT fT<ft Vt TĴ rTTt % c wi % 
*rfVT TPT STfft f̂ TTT 5TT#*TT I l*T % 
Ŵ rTT # JT̂ vft TffTT STTfTT j  fT |TPT
t  " j 'T #  *Ck  ^  ^ t#  t t  t r n r  
f r r f f ^ r  t t  f a n  i r m r  m  i r n r m  t t

Tf TTf Tf’TT'T WTT Tf#  TnTT 
î  *tt-^t wnr «nr fT?r t<  ?  fT ? o 
ir j» sr# ’t t  5TR ti >?w t?wt m vrfr 
•ĵ t »ftnr t  iftTT <rr«ft w  Trm  t t  
*rrm* nr<t< # t t  i *n tt  ff-mr «rr-ft
<TK#T T t  f5TT# T T  ^  I f * r f T  « T  ift  
c »t ^ T # »ft faRTsfr f r  ?v, i j j  i f  
ftft  ̂ I P̂TT 3T«TT % JjrrftTT f'TOt 
fffVi < r * T M ^ t » r e r 5 J r T t > m v w » f W T T  
CfT IT»TT Tî T TPTT T̂fi?# 3TT Pf 
T W I  T  frr#  f^ T  WT551 *P c J i  «PT
% fr - T  jp t |  f T  x y r  * A t  ? x  
^  JTPT WW# ¥t «W «I fV # «^ 
UX'̂  % Ti^r if Twft | ^nr «nNr 
If %ww c «n t  H  v*nt f*iw
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[«ft OTTT* ft* ]

* & k ? h m  v r  i t

^  <W *WWT $ iftr 1 $  n v  «T R > R
V !  tflifll 5  ^  ^
!Tt5ft JFl# WTTCT S*PT % ffot#  fft
p r n r c r  f w f t  i  w f a f l  f h f  * f t  

V PpT %  7 5 #  $*T f t ^ R  f>T % *n  

Hifipr ftr ^
VX*T ST ^ ^^ fW TT̂ Tt % fii*l IJT
« t^ t  i$<«i <ftr v  1 wl ? ?  *$>«i 1 jit ^ ' j

^  VTWR71  fa  TJT^rfTzff %
f ^ r  f f t f  S R  5fVT fa fW r T

fTT f a "  3TT? I *£?fr ir ;3R rF  |

« f t r  ?  T O  f i t  J T ? .  « T f a « F T T  ^ T f a ^ T

t f r s f f j  * m f * P n T T f # ,  S T P T I T F ^ f r * :

f % ? r r ^ m  ^  f * T m  %  f ^ ' t  

f p f t  ^  ^  m  W T  S ^  m

3 ?  % f r ?  % r e  ’hts % *jfrrsr% ^  
« r t r  f i t  f > r  £  1

A  ^  f ^  ^ * t t  ? $ t  m  f o

W T S  S t  U i ' T  ° * 4 9 t- « T T  H  M 3 i * i

%  t t  r |  f  * f a f w n * f t  |  t r t r  

m ^ r f k  * r f t  f * r o  f r R « r  %  O p  ^ j f f r  

f t r e t  A  ? * r  % f s * % ? w  t t  f a r m  

f t n n  $ ,  f i t  s t s t V ' S t s ’ ?  v r  ?  1

f i t  f i t f s m  1 1 ?  f r n f t  f j p

f P M  ?  i r f t U T  ? T  < T T f f ?

f n N i f n r t  %  c  t T  %  i r f a f r  

v t * t  ?  f a u r  s t  * 1 %  1 < p t t  w r  w r s  

^ t s  f i t  t | T T  ^  t t  ^  $  ? >

* * T  f f t  f l | :  * T $ t ^  * T C  f t f V ^  IT T  S T T H  V T

* r e  «f W  ? * r  f i t  h j t o t t

W P T  f i t  * T  f M m  ^  f r r s f t  5 > f V  |

t m  a * t T  %  f e ^ f t  f f t  | T 7 ' t  %  ^ ^ r f V i f t  

^ f W f f t i r ?  s j r - ^ q r  ^ 5 7  < n « f s m .  | t  

w f f ¥  g r ?  v t  » f t H  = ^ r  t t  y p H t  

« T T  q j ^ T T  $ > T T  5 , « w 1r ¥ t  W p ^ f T  

w W a m  ^  w > r  ^ * r f t  m r f W ,  

V T ^ « r ? ^ r ^ i w i f t « T ? r 5 T ^ | n !k 4

t « F j » r r f f r ^ T % ^ t  ^ <rf»Tg «Ti r ^ i H<i 
%  S r ^ T  >ft ^ * t  *t t  ^  ^  f ,

?fW r fr? r i h t w t  A  r
S V  ^  ¥ t  aiPT^TT 
I  «tVt sprt»V f t  ?r v t  5«PRf 
q r  m ? T  I  5ft*T? * f t r  ->ft s r ^ f t  
?> s r m  | f T ^ T % T m % ^
% ^ n r r  f q ^ r  ?  f a T  s r  i ^t t t  < m r  
m s  ^  frr ?> h t

m  t  JT tftr ^  1 
*r JT5TT ITfft

t̂ffV I XH tfij&rr
¥ t  ^rt ^  5 ^ p f r  T T  TTTJT f^ ? »T  SfTT  ̂ 5R 
W f«IT T T  fS T T  jTT t ?T ^  m  it  5>TT m  O r  
^ T  T T  5 T P I^ T T  ?T*!T 5TFT ’ T T ?  % 
?tVt s r  t t  spfir f ^  j r n f t
3 R  ? r r ^ T  5> STcft ^  isftT > T ^ T  f i t  3R- 
5J ^T Ĵcft & fTt ^  f i t  t  51 i  

^•t'l'T ’f T H 'i  f i t  ^jn'^icT ?V 3ffiT 
it  ^  ^  ?TRJT ^rl\

*f? % «tttt t  «TT7m  frr fsm  f^T
% ffT ?  4  ^T?WT g  ff» ^ T H T T 7
w r r m  f ^  # tt ^  # ^ r m  f n r ^ r  >  
=P?t S I$ n T  I f ?  *T  ? t  % v ,  % 
* f t n  %  ^ 1 3 %  t t  |  «rVr ? *t  « f r f t  »fV 
g  T T  f^TT f r t m  ? ? » T f ^  JT? *T t f t  

s t r '  xn rn r^ - ? t s r ^ n V  « r t r  ^ r  t t  m  
5> »r%»n 1

*re r  *t  4  p R T .u ^ t f^ p rr f ¥  f i t  
? w  wt^: Jr ^  rr»n  r̂f ^ s iq H i? n  ^ r f ? '  
S t  f ¥  JK* TT3 t  %  fIT %  C[ff WR9T 
f^ r h %  1 f s w  ? ift%  % f r t H r f o r t  %
f ^  g f t r * n t  ift s t  ^  ^  ^ f V  5t t ^  % fT ^ n rr 
f n t ' f r f t r t  f i t  ^ft f t  3nJT
f * r r f ¥ w r r ^  ¥ f t  3mT ^  ^  ^
g r ft  ^  ?t k p t  frr tTfr w n  it ^ f f - f i r
*m  *Tf  ̂ | 5̂T % *TT̂  'Hi?! fsf̂ T c.f>
g ^ w r  u t r  s r r r ^ r f t  ^ r  rrtft s t  w f r



| I STVTTVt^rTSftvtrnTH^TT'TTt^
« f t r  m w w  ? r p n  * r f ? $  i

m r  tto (^ M t :
TOR fa JJ? fTOTO TOt

¥t fTOR ĤTT ^ TO if
w h  <rm fa^t «tr ^  % in fm

%?<T^ WT3T TÔT % STTO WTJH I  Mh
A t o  tt  tt<tt $ i A ^sftro 
fr o ro  tt  ?*tto ?*tf*T tt<tt  ̂ far 
firâ r s, « toT if 3ft Jĵ r fa ror «tt 
m\k 3ft fc<*ft *t stpt ftrT t o  % sTriT 
5V % 'T^i't 3ft TTfrzrr *f(T f̂t 3rfrot 
T O  i t  5T3T7- v t f  T O  WTT s f c r  ir  %TT

to’ttt ^ tfsftTO fro^r ^isn ^fro 
?iw r | i sftr gtft fa^tr jfrt % tt

fa-^FT TO W  T O  w V  TOTt *TTTO
« t p t t  i t o  f a r o r  ir T f  s t ~  rrtft f, 
a ft $TT5ft jzifi  T t  fr  T ? #  ff * f t r  T f  
WT# T O *  |  a ft ( T W t r :  ^  T t  
i f t r  <rr * $ T T 7 t f T i  T W f t p f l f * * n f  ftaTT 
|"it 5*r fcr it TOrrorft *ft t f r t
v t #  f  l ik  t o  f^tT n ^  

T t  % i t o  %  f a r t  jt?  trra re itT
 ̂ far TO rnt )7T if TO »TT* STOtf it n5U 

m5Tfk s rI=5rOI q'%rr ps I= I=J  
TT̂ t an? mfar TOTT TT TO aft far 
3IM5mI s 5I=rI S' Tk II m5Tfk %I= 
ift *?% 35*tt t o  *%, t o  tft *mr t o

| 5TTT in 5TT=T V«Ntfavlf
i ?t tott tot ?r?n $ *r Op 

% jtttottt % ?rot faror tot *tt
T t̂  ̂ I TO 1̂ *t H*l̂ > t  ®T̂ff
% if t t ’J't *tt t t *t* n «jV  * tft t o  *  
inn arm % v tf faro *  i fTO jtcjt Jt 
*t mfatr t o ^ tt nr, t o ^  it fn t
SrerT <TT w V r T O  #  f * T O  ’ f t  ’ R U T ^  T O T  
T O O T  * T ,  T O T * T  T T  I Z * (  V t  a r n s  

f * r m  O J R  T O T  «tT I l l ^ t  T T T » T  I

Pf «nrt *ft wft*^V '  to UV.Y if 
« r  q r  f r o r r  ftr? iT  irtr^Ti^srTOm
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*tt<t  *tft ?rnt t to t | <ftr int faxtr frr

1

TO t̂ T^ f̂t tut i ff  fa ro *  r̂ 
W *TOT it  *T^ T^*TI T l^ f l l  f  far 
WT ift IP̂ IT jhtT TOT l»T VTTO 
TO if TO fTOTO Tt TWT TRTT mfar 
*Tf ^t it WPj; fafiTT TT TOUT 
*rtr t t s j t  f fT v t t  i f t  TO^t 5 « i  « « n m  

tot W (f1 1 t o  f r o r o  vt fanft 
to  t̂ f̂tfro tw  tot | irtr to  
T O r t  fa??ft *f tft ?rnj f a m  ^  t j t  
$ ?fr fa??ft r̂ TÔ Tfaift % (ft TO 
TT TOTOT T? TOTT | I 4  TO >ft 
T O T  %  JtTTOT TTm jt far «tf aft 
froro wntT  ̂ *ftr fro % sttt
TO  faVTO it TOtTO TTHT TOTO 
f, ItflW  TO T t  ?ft TO mar TW  wx 

TOT JT? « T O  «f rw  far fflft 
T T w f f J  * f  %  T O  T O  %  TO%lfnfl ¥t 
TOWIWf TT faTOT (ft, TO% TT*T % 
*t€t % f̂ TTT TPpT TO wftr aft <jfTOI$
<t TOft & V TOVt TT̂ »T % nro 
fro «rtr <rm tft aft to% aftro ^t 
m uTOW  [ f, i  mfarrr it «rot 
fro 1

ipn^ f r o  «ft  n ro  t o i t t  4
T f T  |  far# f t w f t  i f j  T*TTTT W T O t  ^ t

far trr fa ro  <ft j t t t  t t  trr ift wro
TT %frr nfr t̂ fW  TT%

TT fft I TO TOT T T S ^ T T fa n n

|  fa r f w »  w t t o  ? t^  * r f a f  %frr 
yj T  )I)M5 I= ft %II5 7f 5T y I= 
%  qfar t o  f t ]  «tt n n r ?  %  n :  r i t

T O  i t o  W 71 «|ft f W  W A  T i f t
$ i 4  totot ff far *rf »nvT
d f a r o w  T O T  »T<t ? W t  I T T O T  T T T O  

f  fa r aft fTTTOTT m w  P n ft  1ft 

in f a r ?  %  % P*T  t H  f W  T T O T  I ,

VAISAKHA 13, 1883 (SAKA)
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[श्री राधा रमण| 

या क्सी वस्तु को बेचता है, उसकी 
अलग अलग जरूरियात होती हैं WK VA 

जरूरियात के मुताबिक ही FATT खुलती 
प्रौर बन्द होती है । यह स्वाभाविक सी 
जात है कि भ्रगर किसी की दूध की 
दुकान है, तो अ्रगर उसको दस बजे से 

“पांच बजे तक या ग्यारह बजे से छः बजे 
“तक खोला जाता है और इस समय दूध 
की बिक्री की जाती है, तो शायद जो 

उसका दूध है, वह सड़ कर ही जाएगा 
और जो दूध पीने वाले हैं या दूध की 
चाय बना कर पीते हैं, वे दोनों के 
“दोनों उससे वंचित रह जाएंगे । इसी 
“प्रकार से किसी सब्जी वाले को अ्रगर 
यह कहा जाता है कि वह नौ बजे या Te 

“बजे दूकान खोले और शाम को छः बजे 
या सात बजे दृकान बन्द कर दे तो में 

समझता हूं कि यह कोई उपयुक्त बात नहीं 
होगी । इस तरह की मांग के अन्दर 

मुझे कोई प्रेक्टिकल नजरिया सामने रखा 
गया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है । 
इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत 
आवश्यक है कि कोई ऐसी झ्राथोरिटी या 

ताकत किसी के हाथ में रहे जो इस बात का 
निर्धारण करे कि दूकानें मुकर्रा वक्त पर 
at aa aie ae हों, आठ या दस घंटे 

वहां पर काम हो, जैसा भी मुनासिब 

समझा जाए वे खुलें और बन्द हों लेकिन 
उनके खुलने और बन्द होने का समय 
अलग अलग हो । अ्रगर ऐसा किया जाता 
है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है 

जिसको आपत्तिजनक कहा जा सके । 
इससे फायदा ही होगा । जो खरीदार 
लोग हैं वे उसी समय जा कर खरीदेंगे जब 
दूकान खुली होगी । बहुत से यूरोपियन 
कंद्रीज में और ऐसे मुल्कों में भी 
जिन को साम्यवादी मुल्क कहा जाता 
है इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता 
है कि जेसे आवश्यकता हो उसके मुताबिक 
दुकानें खुलें और बन्द हों । यह सही है 
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कि समय खुलने और बन्द 
निर्धारित है, यह भी सही हक श् 
कर्मचारी वहां काम करते हैं वे उतने 
घंटे काम करते हैं जितने घंटे कि उनको 
काम करना चाहिये, यह भी सही है कि 
जो कमंचारी उन में काम करते हैं, उनको 
छट्टियां मिलती हैं, उनके साथ अच्छा 

बरताव होता है, मुनासिब तरीके से उनको 
तनख्वाह मिलती है । इन सब चीजों को 
वहां देखा जाता है और इनका समुचित 
इंतिजाम किया जाता है मगर इस पर 
वहां भी कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं 
डाला जाता है कि दुकानें सिफे एक ही 
वक्त खुलें और एक ही वक्त बन्द at | 
amt ca तरह की चीज यहां की जाती 
है और सरकार अगर बिल के अन्दर 

कोई इस प्रकार के बन्धन लगाती है तो 

वह मुनासिब बात न होगी । 

यहां पर यह भी कहा गया है कि चीफ 

कमिश्नर को उसके अन्दर aga Aes 

पावजं दी गई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि एक 

आ्राथोरिटी को हमने मुकरंर किया है कि इस 

बिल के अन्दर और एक धारा के मुताबिक 

चीफ कमिइनर को इस बात का अख्तियार 

दिया है कि वह जैसा भी मुनासिब समझें 
इलाके तथा काम की स्थिति को देखते हुये 
और संस्था को देखते हुये समय निर्धारित 
कर दे और कर्मचारियों की आवश्यकताशञ्रों 
को ध्यान में रखते हुये उन दुकानों को खुलवाये 
और बन्द कराये । मैं समझता हूं कि चीफ 
कमिश्नर की पावर्ज इतनी वाईड नहीं होनी 
चाहिये थीं । में अनुरोध करूंगा कि सरकार 
अगर इस पर अब भी विवार करे और चीफ 

कमिइनर को जो ताकत दी जा रही है वह उसी 

ह॒द तक दी जा जो लाजिमी हूं, तो ज्यादा 
अच्छा होगा और यदि ऐसा किया गया 1 

बहुत सा ) दिक्कतें साक हो जायेंगी । कोई 
कितना अच्छा भी इन्सान क्यों न हो, उसकी 
नीयत कितनी भी नेक क्यों न हो, कितनी ही
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अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रन क्यों 

न करता हो वह कहीं न कहीं दवाब में प्राकर 

ऐसा काम कर सकता है जो एक वर्ग के लिये तो 

कायदेमन्द साबित हो श्रौर दूसरे के |लंथे 
उतना फायदेमन्द साबित न हो । वह कितना 
भी ईमानदार क्यों न हो, उसके दिल और 
दिमाग पर कभी असर पड़ सकता है, किसी 
के श्रसर में आकर कुछ काम कर बे सकता 
है । जितनी पावर्ज चीफ कमिइनर को दी 
गई हैं वे न देकर सिर्फ उतनी ही  जातीं 
जो लाजिमी थीं, तो श्रच्छा रहता । कई बातें 
ऐसी थीं जो हम बिल में ही निर्धारित कर 
सकते थे । हम एक शे यूल बना सकते हें 
जिसमें कह सकते थे कि इस काम को करने 

वाली दूकानें इस वक्त से इस वक्त तक 
लगी और बाकी की दूसरी चीजों के लिये, 

हम अपने हाथ में ताकत रखते और उनका 
इस्तेमाल करते । उनके बारे में जैसा हम 
'मुनासिब समझते कर सकते थे । अ्रगर ऐसा 

किया गया होता तो जो डर यहां प्रकट 
किया गया है, वह प्रकट न॑ किया जाता और 
हमें पता चल जाता कि चीफ कमिदनर इन 
कामों के लिये दूकातें खुलवाने और बन्द 
करवाने का फंपला कर सकते हैं । इससे काफी 
आसानी हो सकती थी । 

आप धीरे धीरे दूकानद ं और कर्म- 
चारियों दोनों को इस बात की आदत डाल 
रहे हैं, कि वे समत्र पर काम करें और समय 
पर दूक।नें खोलें और बन्द करें। यह सदी है 
कि बहुत से दूकानदार ऐसे हैं जो शाप 
आस टेंट्स के बारे में जो कानून है, उसके 
अनुसार कहने को 1 अमल करते हैं, लेकिन 
असल में बेपषा नहीं करते हैं । एफ तरफ 

'तो ऐसे दूकानदार हैं दूसरी तरफ वे इंस्पेक्टर 
भी हैं जो दूकानें अगर समय से पहले या 
बाद में खनी भी होती हैं तो जब उनके 
हाथ में दस बीस रुपये का नोट पकड़ा दिया 

जाता है तो दुकानों को खुला रहने देते हैं 
और उन दूकानदारों के खिलाफ कोई एकशन 
नहीं लेते । कर्मचारी भी श्रगर कोई गलत 
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काम करते हैं तो श्रगर इस्पेक्टर के हाथ में 
वे एक दो रुपये थमा देते हैं तो उस गलत 
काम को भी नजरप्रन्दाज कर देते हैं, उसकी 
चश्मपोशी कर देते हैं । इस सब का ष 
श्रगर दुकानदार पर हम मढ़ने लग जायें तो 
भी क नहीं होगा श्रीर श्रगर सरकारी 
मुलाजिम पर इसका इल्जाम लगाने लग 
जायें, तो भी ठीक नहीं होगा। इस वास्ते 
हल्के हल्के इन सब बातों को हमें सुधारना 
है । श्रगर आप यह कह “ कि फलां फरलां 
दूकानों के खुलने का यह वक्त होगा और बन्द 
होने का यह, कपड़े की दूकानों का क 
होगा, सब्जी की दूकानों का दूसरा होगा, qa 
की दूकानों का तीसरा होगा, तो मैं समझता 
हूं कि जो खरीदार है वह उसी समय चीजें 
खरीदने के लिये जायेगा जब दृकानें खुली 
होंगी और खुलने से पहले और बन्द होने के 
बाद के वक्त में नहीं जा गा। ख tax at 
श्रादत यह नहीं है कि वह बेवक्त जाकर सौदा 
खरीदे । हजार में एक या सौ में एक आघ 
ऐसा खरीदार हो सकता है जो बेवक््त जाकर 
किसी चीज को ख ैदता है, लेकिन €६ प्रति- 
शत आदमी आ्रापको ऐसे मिलेंगे जो वबत पर 
जाकर ख दते हैं। जब यह चीज हो जा ait 
तो न इंस्पेक्टर जाकर कोई ऐसी बात कर 
सकेगा, न कर्मचा 1 वक्त से पहले जा सकेंगे 
न ही दृकानदार वक्त से पहले दुकानें खोल 
सकेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि बेवक्त 
कोई @ Tart adi करेगा। चीजें हैं 
जिनकी श्रादतें हमें लोगों में डालनी हैं। 
लेकिन आज हमारी ऐसी आदत हो गई है कि 
कानून बना कर और कानून की ला से ही 
हम हर चीज़ को संभालना चाहते हैं जिसका 
नतीजा यह होता है कि बात बनती नहीं है, 
बिगड़ती चली जाती है क्योंकि लोग समझते 

हैं कि कानून बनते रहते हैं, कानून को इग्नोर 
करना उन लोगों का जाना का काम हो गया 
है जिनके लिये वह बनाये जतते हैं । श।य्द जो 
कानन की पैरवी करने व।ले सरकारी मुला- 
जिम होते हैं वह भी समझते हैं कि उनके हाथ में एक और लकड़ी AT गई है जिसके जरिये
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5PTTJT 5rs»T V5W7 §T ifi#SS“rTt 
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?*Tfa# T«  *T favT TT wrpre TT%

it *?t ̂ ft t • P# fa#*TT # u? srm 

wra  ̂ «ft fr 3ft  Tm  s*t «rr* # 

^n'  arf#, fĉfr 5tt«i #s r?i: 

f«rspfe*r (wr#?̂ ) fa?r ift si#, ̂  

tfttt tt  % mil# t*'? ^  t
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#T#T ^  TT nV TT *iT?T P. vftr 

?HTT*T TT #t  TT i( *mtCv O
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«5fta*r >ft tt *tt# p1 irnr ?tt s? T*ft 

«tft i A *nm*T jr fT JJtr *f?r P

*#ffr ift Tm ¥#, <PR ̂ rT JJHTf̂T

% irfT# *? tht * $t, wnr ̂r% for * 

ftnT*r Tt «r* *tft h rm *t% aft <x*ft 

tt ir? TT'J* 1T% |t ??TT# ITT* 'rV HFT 

tt fs# Tt#, 3jt% snirr hwt  Tt 

WT?ftT 11TTTT 5>ft j?  T*ft 5>ft

| i ?»rfa# 4 *r»mm 5 fr f»r  ift

**Ttf ft fr ?5 «TT% »̂PT Tt JSrtTJmtT 

Tt *PT* K*TT T*T TT>T % fa# Wr*TTTT 

TT f¥ TffST TT̂ WT T> W?t ?pft% TT 

«ftr fumTTt %, #Tf«TlRft %, WT%
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T̂T vTPT «F , H(hH 3)T̂

^ T̂ ?nr?r tt# Tt f̂grr t̂  i-

#TT WTtT k̂TTT  ?flT ̂7TT l>n̂r>

# ̂t ?»ttt far frm ft, fr wt#

% SFTT T T*r frrTT Tt fr̂T TTT |tcft 

tjn?ft t, fTT ̂TT 5̂=ft irnft p. fT ̂tt"
'< 0 «T5T o#ifr WTT  ̂ îr ̂  5>ft JTf 

Vo #̂ # ̂ TTT \ ST# ̂  5>ft frT 

v in V 5T# ?J5T TT q ITT 5 sr# 5PT ̂T#t, 

srt7 ?rr̂ ̂‘ttt an tt  tt% ppt# | 

wtr ̂ qrt ̂rf̂sr ̂  ̂ra't  jt?*t

TT ITT̂T  TT# TJ JJT #F ?T̂i# Jt 

TT ̂tlff TT ’TTtT# Tt I '< JTT ’ 

TT#t it%  HT# ̂ fâTT ?T#T #*T?Tct 

tr  >tt%  Mt*  r̂t m >nn | 

r̂rt  ift 5?f?r ?t HT##t *ftr ar̂ 

1T59i TTH TT# ?T## I #*TT ̂ TT ̂rf?*l 

fT ttt fr̂T? «prr, fa**T? ZVZM T>

%tt itptti 3̂ 1 f̂?# srV  #tir

Ĥ#t ̂rfg# I 5m rrJTT nn #T S'n# 

5TT ?T?t P fr iP?  fr fT’TTTT

iTT?#t vtr f̂ft ift <nr

Tt, HT m TT wtr fsr#T ift T̂T̂T

# frfŝft Z1 T TT, S*T fnfâ T TT *TT# 

VtT cTSTTfr Wtr rm f̂t TT HTn I

16.13 hrs.

[Mr. Deputy-Speaku) in the Chairl 

A * ̂  IT55 T % *TT«T  *T far?

Ti »m#* TKm wtr jt* ̂ *ftr t »̂tt 

fr  »t fsnr Tt tt*t tt%  % err ftttt

T*T sn-T TT n”tT TT»ft fT ̂

#*n «WT fr̂T ̂ T'  fr 5*TTCT Ttfm- 

5> %f)r fiRT W'<t =m*r t̂€ 

snf*m $'t, fim% m?H!?T w*n*r Tt3»ft 

it fiw# ift T#̂rtTv ?TT#t TTTTHTTfc

 ̂ »n »tt «rtr ?nn*T jttsrtt ?»r

TTiJH TT W*m TT *rtr «TT# TTVrfwi 

Tt mrtu tjwt «t 1
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mo « o  w t  (* iir  ft^tft) : 
'̂TTOTSr 3ft ^  5TTO

fry iT ^ 'fssR R ^  ^ tt fc^ fr  fr o r*  ^nrr 
% <TTnrr <rr, Tt if
ir? fm  t e r .ftw  w |  i ?*r *f
VlW <T Tt CTÎ T 1JT<T ’TT* TT *rfa-
t t t  fsrcr »nrr ^  1 *i<m

£, w  ft: «ft rjrrnr fa i  %
«T»T*rr5rT ft: ^nrr fif^rrn  imr *? t^t 
^ %ifT TT?T*T T  *TT if «flr fe^ft 
3ir TfTT ft w f t :  T f a s ^  TT w

«TPT TT T̂TT «rfaTTT f o l  W  ft I 
JTTTIT ? r w r  ft  f t :  tr^ r  v ^ , -  s r f t  IP = r a -

ir  jp ? f^ r r  ft * f r r  s * r r  ^ r ? r  »r > . '  t t  

iprr mw* fT?rr ft 1 *PiH if stt ^  \ w *
TT IT*7 $, -3*1• ir CT?'JT *ff.TT ?T ^TT
f t  f T  t r r e  m i  %  w k t  T T f  j T T ^ r y R  
J5T rr̂ f ;^ R ?  W T  =rVn *T TUT =1?(f 
% *iT7fr I ^  T’fjffnT TT T^T W? 
W f a T T T  f a l ? T  3 T T r f r  f t  f T  ^  *=T*rCT » T T T T

t t  spfffT fc= ft w *rff ifir *pff % 
ft̂ rr ir sqpr t>t ft1 r*r ft ft: ?*nrt 
*pr44t w k  ffrvr if tfl- *t t t  ft, >?*tt 
^ 4  $, 3*r % y»rnTT Tr tt*t »i4* *n? 
mn * 4  k  5 p  5"r ith t ft iftr 4* m  st 
t t  ?rr w*r f r ^ r r  ft, ft: *iTt % 
ijrft^nr s*r *r <rr* *4  n r  rm
TT^ ft I 5»ft ?1T3T *T t t  ftsTT ffTT
fynrjif o ' 4  7ft ft. qtr f t ft  *if*4 i 
*mr tt*t ?rv w  sp - t t  ?  irtr •rt* 
* 4  t t ,  ?fr nfjT<rt ir h tt jjftrw  f t

WFft $ l f t x P ft f?W Jft* *f 3TT «TTTT
tt er^qr ^ ftvr arrer | i ^  f ^  w  
fa'TfrH 4  f q  qfarrsR *rnr
^  ^TT JtTUTT «ftr 3% TW  TT% %

* *  Tt % f*w, uw fim
^»r ftarr w  | 1 f*r t t  «rr»rr ip rr  
u?r t  f r  ^h> T fW rr Tt arr «TtWnT 
ftvr TPTT I  fT  *?f W f  fn-fr^T T t, 
f*if if TTf WnffT g f«TfT> TT Tt

(Amendment) Bill 
f t v r  5TRTI' I  I -3*  T t  T T f  w m r T  

ITT < T T T ? > I  < T R #  ^ t  3TT T j f r  f  I 

% ^ T  Z m  ^ . T T  T T ^  f f t  T P T  |  i r t T

>ft w*pt w  3R ff % ftw  n*m w rr 
e n ^ ^ T T  t t h  ^t m ^ ’Tvr ^ i ^ r  
* i^ t  W r  fr, wff ?t «rr » n f f  f t  <rt*
^  f l ^ T  %  s a M Y  T T  T H T  ? p  f t  3TTm  ^

«rtr w  Jrr ^-(T^ ? it  e* <iftfl«ftTrtr 
^?*r ?r arnir | i **r f m  z *  Tr zT5*r 
5»T W ^ T T T  T T %  i f  T t f  

n f t  $ I % tm  it 9Tn f t ^ f t  %

%r*rr ^  ?% siw  ^ ft w r ^ r f t  (t , w

T R n ‘ %  *TTrTffrf ^ f r T  ^  ^ .‘H ^ I -0 «JT

arm ft, w  t  «fat:rfi ¥t tw t %
JJ? O T T n  iTIJTr 3TT T I T  ft , < ftT  4  fH IT P T T

? f t :  ^i-T » S y V  i f  T P JS T  T F T  J5TST T  

STTSTT ‘3-1' JRtCI T qf^t.'ITT <fr TW1
npff sv 7fft ft i r»t «t3ip 5t -»ft v f  Tnj^r
« n f t  ^ T n l  <TTT I

177 H tTT q tr  A TiFiJ r̂?WT (f 
w , cr^tr ifprr v ft  z h  f : *n«r 3*  *ft 
Tf*if:Tft3r if 3n t r r  Trf 
Tl̂ Tn 7M Tm ^Tn. *rfTn’ f*T if mTT 

f t w  >nn, *rtr 4  <T»rr u rm  
5  f t  *r*5 Tf T wf^T^ ffi «nrfe?r
t t f ^ -  T  t t t  f  I 3 ^  T t  u f w n

^ r  ^  ^  u  /  *  * f , ^ r f t w  f f t  i t t  #  

0 ^' f l f w  t t i  ^ f t  w » ir  *r  srt^r *f lp  

* *  <rm  1 w r t  *n r jr f l *
i f t  « fn 5 n  *?t T * f t  ft I *TTf7  t k  

»nrfso 3» ran t t  w  t i  w f ^ i t  
f * r T « t  «ft 1 4  « T * m m  |  f t  f * r  t t j h  t t  

«n*r t^ tt iff t t  w n  ft t  *rft^Trf 
Ŝt twt %: f*r^ • w*r %: «n»r ?fr wr»r ?r 

g sr * r n f f  i f  j t o  ^ n r f t  ' t r r  f t » f t  1 

<T7*T M * i*l  ' U T l  i f ,  W TT V t T

w n r f  4  r n r  t » %  *rm  s O t t  f i i w  » f t  

ft 4 *rnn 9»re*f tt  % Tf4**rr 4
f * F T  » j t %  ft , %wf t  f w ^ r t  T t  w m r
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[ « f t  *0

fiM  3ft s a f a r i ?  
f t  *rar?rr |  w  %  i f r r f a r  ^  tp p rr mw  
fW fVjT *Ftr *rr?r ff, $ *m ?n g 
far ^ £ R  frP ti^ rc  m f *  * f t  * r n f t  *rsff % 
jp rfW , > m pf *r ^
* 1%  *T$r f i  f m *  ^ J r r f ^ 'f  *r *n r r ?
*TpFTO 1TK % ^t «Tf THPT I
?*T *rrri zmzr t r t  ^ i
t ^ t  fc, vr  f*r*T %  « r ^ r ,  i z  * r * f t  
srm sr^ft 1 T r fw q ?  #3 hTT % 
ftfsft *F 5TTT *rfy*ZFT Xppr t^f3?1W*r

N * %

% T\"-PTt % ftr# ^FTRf % i^jTt v t 7

ft* wrr *WT r(V  W V tT  «FTT7 ^  qfr 
w ft irto H  ft 3rr#»ft ftffft: *ttt 5*t 
* rz  % 3 *  f̂rrfr ffr *rr# fwnT=T re n f ,

?ft 3 *  fft *PTT frfa f t  *TW £ I 
ffr 3% qTf*nTwr if ^t ’rr r̂r 

f t » r t  n ftr  j r  j t t ?  * p t  ffr*fV i f a - *  
ftssft % -sfr ^  i T T f j r ^ T T  P n  v r  
TT JTfT *lf*mT ftm  TTFTT % 17. iffn 
jrr^ p r % t f t r  ^  *r» rffn ,- ^  f t ;  # 
nVrn ifir ft*sft affT q - f ^  % ^HTT^l 
?r »T7nr *rfŝ TT t t  % m%n tpr^T r * ?  ; 
f t m  *»t -3 n frr f.T*r T w r | ^  #t 
w iH > rft u * *  %  ^  if  f^ T m fe r 
| *ftr w  fa*  fTJT fr^r w  irr

*rr *rrf trfarn: ^-t i
?T?*r i j r t r  * m  77 w f^ n r 

^TTT I %ftPT JT? W ’M’JjT'TT

inr^ vm ^ iftr

If i i m  Tf#  ?«rrr Wffcf

ir flV  5TfT wf»riTl:XiT h ^

%*ft % I »m  fT^IT % ft. flip; 5JTm 

f iT ^  ftr^ irrtT ?TT TT

TT 7JTKI TT% w m  ^ ’T'TT

w«fr T t a *ft fsmrm if 

»n?ft ?(t  >p <t sjt ^rtTTjft i *>rf?irr #

f^?i m  Fw m  f?rm f  ? fk  W r ?
?Tm  fft> 3T?ft, irq; f t  *TTq % 
sn=TT irin ^ n n  ^ri^ii farq%
ft? fifssft % 5TTT xftT. ^
^ f i  #  ?rf^prff ^r tzttct «r*^f 
^TTf irtsr: art *r%*ft i

ffto Tiprtr ffcf (Tt?PT») : 
TTr^5T ilffKJT, if 5*T f̂ T'l %}
^ T T f ,  5Tftft:*Tar 5*T Tf
aftr t  ftr ^'t ?ftr
?tfwTr ? f ^  3rm; i qr*r tit% 
%{ft vfsrr.T-? f. w V ^1%
Tt*T ^=T spTir ^ I

spf m f 3fT ?*t ^  * fm  | 
?ft# f ^ r^ T T  ifrr ^r%sT\frff ^  
?ntvmff % ftfT  3TT*7 5Tft »TRW I 

*tw m«r ««ft?TT » t  »ft 
5TRTT % «CVt T»Tfft tft ^falTrT 

*T OTl=T T^TT ^T%fr i «ffr  f r  ft.n r 

% 5*T=TCTt % W^rffTT Wiitf^TT fsp̂ *T 
% »HTt?TT 5ft̂  f. I *rf *TTkT7 I X f J  
it % q V  5pf W'-R W t ^  *T J-5T7' 
l^rr^ Tt JTTtfTjf 5'rT f. I

f f t ^ T f ^ T  w ^ rf^ r  ^ p ff
%?I^Tfr<T ?PTTf??I ft.rjH' ^  J^fTSTT 
I^V?: 7 ^ T  5T'7'1-^JT ■̂ >7,
g t ^ n  T f st«^T fp f f  f. i ’T? 
ft* 5 1̂' TT^f  ̂I iT'TRT f̂, *i'H A t 
^ 'rt f'-rn^ »THr h j.t P.. n ^ ?T ^ i

v-xtr* \h i jfr ^ v e t f t  
siFti^nr^t vfth ^tut »rat i
4 5»r ?pt vt *ift q?. m T ’W  

^ i ?»rit jft jt? mftrt p r t  % 
ftr trrsr'fnff cTT̂ ftT*
VI *ir^Tr TT fa^HI « m  ftm  
wVrqft»fi% «Ttrm t  fttfT f t  w r  
JT3T?T f t  1 5Tf •̂T’l ’T T  f ^  I



यह कानूनलोगों के हकों को छीनते के 
लिए नदीं लाया गया है यह तो लोगों कौ 
प्राराम पहुंचाने के लिए लाया गया है। 

में नदुकातदार gare न दुकानदारों 
से मुझे बहुत सम्बन्ध है, खास तौर से 
दिल्ली के दुकानदारों से, लेकिन दिल्ली के 
दुकानदारों में श्रौर रोहतक के दुकानदारों 
में ज्यादा प्रन्तर नहीं है। कुछ दुकानदार 
मेरे मतदाता जरूर हैं। मुझे मालूम है 
कि इत दुकानदारों के पास कई तरह के 
इंस्पेक्टर प्राते हैं। मेरे दूसरे भाइयों ने 
बताथा कि कानून पर ठीक प्रमल होने के 
लिए यह जरूरी है कि दुकानदारों के पास 
इंस्पेक्टर जाएं। इससे काम ठीक हो सकता 
gi afer उनके पास तरह तरह के 
इंस्पेक्टर भ्रातें हैं श्रौर॒ अलग-भलग 
समय पर प्राते हैं श्रौर श्रलग-प्रलग सवाल 
लेकर श्राते हैं। इस तरह से इन इंस्पेक्टरों 
की तादाद भी बहुत बढ़ जाती है. जिससे 
दुकानदारों को दिवकत होती है श्रौर सरकार 
at wt aga खर्चा होता है। 

यह ठीक है कि लेबर का इंस्पेक्टर 
दुकानदारों के पास जाना चाहिए Ate 
इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए 

कि नौकरों से कहीं ८ घंटे से ज्यादा तो 
काम नहीं लिया जाता । लेकिन मेरा सुझाव 

है कि एक इंस्पेक्टर के जिम्मे चार 
पांच इंस्पेक्टरों का काम कर दिया जाए 
ताकि बहू एक साथ सब बातों को देख सकें । 
प्रभी कोई इंस्पेक्टर बांट देखने श्राता है। 

कोई दूसरी चीज देखने प्राता है। मैं 
समझता हूं कि यह ज्यादा मुद्दिकल नहीं 

होगा भ्रगर इन इंस्पेक्टरों को चार पांच 
बातें देखने की ट्रेनिंग दे दी भाएं। हमारे 
सामने भी तरह तरह की शिकायतें भ्राती हैं 
श्ौर हम उनको समझने की कोशिश करते 
हैं। इसी तरह से मै! समझता हूं कि यह 
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बहुत मुद्किल तहीं होना चाहिए जो लेबर 
का इंस्पेक्टर हो उसको दूसरे काम करने की 
भी ट्रेलिण दी जाए। वह यह देखे कि 
मजदूरों से ८ घंटे से ज्यादा काम न लिया 
जाए, साथ ही बाट और नाप वर्गरह भी 
देख ले। इससे सरकार का पैसा भी बच 
सकता है भ्रौर दुकानदारों को भी सुविधा 
हो सकती है । 

इसके भ्रलावा खरीदार का भी 
हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए । जैसा 
कि तायर साहब ने कहा, यह जो अधिकार 
चीफ कमिश्नर को दिया जा रहा है वह 
उनकी एडबाइजरी कमेटी को पहुंचता है। 
श्रौर जो लोग शिकायत करते हैं उनकी 
एसोसिएशन को भी पहुंचता है। जो हमने 
पहले कानून बनाया था उसमें हमने सब चीज 
बांध कर रख दी थी' और न चीफ कमिद्नर 
को अधिकार था, न एडवाइजरी कमेटी 
को भ्रधिकार था। इसलिए लोगों की 
शिकायत कोई सुनने बाला नहीं था । यह 
अ्रच्छा हुआ कि यह कानून श्राया, इसके 
द्वारा लोग भ्रपतती शिकायत दूर करवा 
सकेंगे और अपनी आवाज चीफ कमिश्नर 
तक पहुंचा सकेंगे । मैं इस बिल का स्वागत 
करता हूं। 

Dr. M. S. Aney (Nagpur) rose— 

Mr, Deputy-Speaker: Ordinarily I 
should now call the hon, Minister, but 
if Dr, Aney wants a little time, he 
may have it. 

Dr. M. S. Aney: I want only three 
or four minutes. If you want, you 

can curtail that. 

Mr. Deputy-Speaker: Yes, he may 

take three or four minutes. 

Dr. M. S. Aney: Sir, I welcome 

this Bill and I support it also, This 

Bill is a very important step that is 

taken by the Central Government. 

One of the responsibilities which the 

Government of India have assumed is
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that of becoming a welfare state. Along 
with it, it has also assumed the res
ponsibilities of preparing a disciplined 
nation. If these two responsibilities 
are to be observed properly, one 
of the first things that we ought 
to do is to see that our shops 
and business places show some kind 
of a discipline which is to be observed 
there. One of the ways for doing that 
is to introduce the principle of ob
servance of some kind of time and 
punctuality among them. This Bill 
intends to bring about that important 
thing. I am not against the workers 
and labourers having proper condi
tions of work. That is important. But 
in my opinion there should be some 
discipline in people, both in the cus
tomers and among the shopkeepers. 
That will be introduced when it be
comes a matter of habit. It is very 
important in my opinion. Therefore 
I welcome this Bill.

But I have one observation to make.
The responsibility for making the 

law in this country is on the legis
lature, but in this Bill what we find 
is that we are taking advantage of 
the delegation clause instead of dis
charging that responsibility ourselves. 
We have delegated all our powers 
to a certain authority leaving 
it to his discretion to work out the 
scheme and carry out the function of 
the legislature. The delegation that is 
made here is very sweeping. The 
legislature should have been able to 
law down some kind of a schedule 
showing the hours of opening and 
closing particular types of shops and 
so on. Had that been done, it would 
have given guidance not only to the 
shops of Delhi but it would have be
come a model legislation for other 
States also to follow. This, in my 
opinion, is a very big defect. But, 
anyhow, it is a good beginning that 
is made. I hope the authority to 
whom the power is delegated, namely, 
the Chief Commissioner of Delhi, 
in carrying out these objects will cer
tainly bear in mind the suggestions 
that are made herr to make it a model
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legislation and to make its working 
smooth, effective and turn this city of 
Delhi, particularly, the markets of 
Delhi; into a model place of doing
business.

With these few remarks, I support 
this Bill.

Shri Balasaheb Patil (Miraj): Mr.
Deputy-Speaker, Sir, I really do not 
understand the object of bringing for
ward this amending Bill because it 
is really superfluous and not neces
sary. It has been stated in the state
ment of objects and reasons that the 
Bill wants to change the rigid tim
ings. But the original Act had stat
ed that the shops should open in the 
morning at 7 and should not be open 
after 9 in the evening.

Therefore, the option is given to 
the shop owners and employers to 
open and close the shop. There is no 
rigidity in that, because section 15 of 
the Act is very clear about that. It 
says:

“No shop or commercial esta
blishment shall open earlier than 
seven o’clock in the morning and 
close later than ten o’clock in the 
evening in the summer.”

Therefore, if any shop owner or em
ployer wants to open the shop at 10 
a .m . he is at liberty to do so, or if h e  
wants to close it earlier than 10 p.m . 
he is at liberty to do that.

Mr. Deputy-Speaker: But one who
wants to open at six o’c lock ....

Shri Balasaheb PatU: He cannot
do so.

Mr. Deputy-Speaker: Then there 
is that rigidity.

Shri Balasaheb Patil: There is.
The intention of the hon. Minister 
appears to be to extend the time. 
As a matter of fact, the Bill can be 
looked at from three points of view.

One is that of the shop owners. 
There is no question there. Because, 
whosoever wants to work, he may
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•work tor twelve, thirteen or fourteen 
-hours, just as in the case of the doctor 
or the advocate. When the whole 
world is having a holiday, more work 
comes to the advocate and he has to 
work for his own benefit. So also, if 
the shop owners or establishment 
owners want to work for their own 
benefit for twelve, thirteen or fourteen 
hours, they can do so. There is no 
•objection to that.

The next question is about the 
employees. When Shri S. M. Banerjee 
was speaking, the hon. Minister 
intervened and said that there is a 
fixity of the working hours. If it is 
eight hours, the workers may start 
at 7 a .m . but they may go when the 
eight hours are completed. So there 
is no question of changing the opening 
and closing hours for the employees, 
because the working hours of an 
•employee do not depend upon the 
opening and closing hours.

The third point of view will be that 
o f  the customer. The customer does 
not cere when the shopkeeper opens or 
•closes the shop. When he likes to go, 
he goes and purchases whatever he 
wants to purchase. .

Therefore, this Bill is n<>t necessary 
at all. The original section and the 
provisions as they stand are clear and 
sufficient. The only thing is, if you 
want to extend the time, then alone 
the amendment is needed.

The real question is about the work
load that is placed on the employees, 
and the Ministry ought to have 
brought forward a Bill in respect of 
that. What is the number of these 
workers in Delhi, how long do they 
work, when do they come to the shop 
and when do they go—all these things 
should have been studied and a Bill 
brought forward., providing also for 
remdneration for over-work. Suppose 
an employee work? for twelve, thirteen 
or fourteen hours. He must be paid 
overtime for that A bill providing 
for such thing* should have been 
brought, not this Bill about opening 
and closing the shop.

(Amendment) Bill
Even with regard to this measure, 

my submission will be that when the 
inquiry is to be held, the first person 
or persons to be asked should be the 
persons staying in the locality. Sup
pose a person is staying in Chan 
Chowk. A huge business takes place 
there, from about four o’clock in the 
morning t 11 about 1 a .m . in the night. 
The whole place is busy and full of 
people, and there is so much noise. 
Suppose a person is staying there and 
he comes back from office or from 
some other business He cannot even 
sleep And, in regard to hotels, they 
are given permits that they can have 
music. So this goes on. So the first 
question should be the requirements 
and the conveniences of the people of 
the locality in which the shop* are to 
he opened and closed

Then there arc some roadside shops. 
For instance, in Chandni Chowk on 
Sunday we find a lot of shops. The 
whole area and all the regular shops 
are closed under the rules, but on the 
pavement there are thousands and 
thousands of shops going on. I think 
the same shopkeepers give their 
wares to other persons and are selling 
the same goods on the pavements.
If you cannot check this trade, then 
try to rehabilitate these persons. Pro
vide them with some tenements, place 
them there and then check their 
trade

Then, there was the question about 
price fixation lists. Since we are deal
ing with the law in Delhi. I would 
like to say that in Chandni Chowk, 
for instance, this iv of no use, because 
the shopkeepers there start with a 
highly inflated price. For instance, 
for a Pa*r chappals they will start 
with Rs 20 and finally they will sell 
it for Rs 2 with some grumbling As 
has been stated by one of my hon. 
friends here, probably they have taken 
this practice from Arabia or so If 
thro sort of thing is going on. then 
what is th* use of price fixation JiHs 
being exhibited outside the shops?

So. the points that we have to consi
der bW as follows Firstly, what Is 
the workload on the employees?
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Secondly, what check should be put on 
those persons w ho are having shops 
on pavements? Thirdly, what is the 
rem edy in the case of those persons 
w ho contravene the rules regarding 
the opening and closing of shops and 
make so much of noise w ith m icro
phones and loudspeakers and other 
things to the annoyance of the people 
in the locality? These are the ques
tions which have to be tackled, and a 
Bill should be brought forward to 
deal with these things. So, this Bill 
is an unnecessary one.

Shri Abid Ali: We had a very inte
resting and rather amusing discussion, 
but in all humility, I may submit that 
most of what has been mentioned 
during the course of the discussion had 
very little relation with the subject- 
matter mentioned in the amending Bill.

Mr. D eputy-Speaker: Therefore, it 
was amusing.

Shri Abid Ali: And very very inte
resting suggestions w ere made, and 
certainly it was amusing. For, w hen
ever the subject ‘Labour’ is discussed, 
hon. M embers in a way are right in 
discussing other things, because they 
feel that labour actually starts from  
the time of birth in the labour room  
and it continues till the last breath 
goes out, and all that happens in bet
ween is labour. Therefore, whenever 
any amending Bill or any labour legis
lation is discussed here, all things come 
in.

As my hon. friend Shri C. K. Nair 
from  Delhi has pointed out just now, 
the scope of this Bill is very limited.

Shri S. M. Banerjee: But, w ho put 
this limitation? W ho made it limited?

Shri Abid All: We are not changing 
the scheme of the Shops and Establish
ments Act which was originally passed 
in Bombay in 1946 or 1947, and which 
was adopted in Delhi in 1954. Shri 
Braj Raj Singh said that a popular 
Governm ent in Delhi had passed the 
Act, and now we w ere changing the 
basis o f it. That is not correct.

So far as the working hours, the 
limits of em ploym ent hours, spread- 
over for adults and others, interval 
for rest, leave, opening and closing etc. 
are concerned, w e are not m aking 
any change.

The change proposed also did not 
originate from  us. The Delhi A dvisory 
Committee passed a resolution that 
the Shops and Establishments A ct 
might be so am ended that the C hief 
Commissioner, Delhi, might be em 
pow ered to fix the time at which any 
establishment or class o f such esta- 
lishments shall be opened or closed. 
There have been demands from  the 
side of the w orkers and the employers 
and their organisations that the timing 
should be changed, because in 
Delhi . . .

Shri T. B. Vittal Rao. Is it the Delhi 
Labour Advisory Committee? What is  
this Advisory Committee?

Shri Radha Raman: The H om e
M inister’s Advisory Committee on 
Delhi.

Shri Abid A11: In Delhi, the time
fixed in Connaught Place may not be 
suitable to Chandni Chowk, or the 
time fixed in Chandni Chowk may not 
be suitable to Subzimandi or Karol 
Bagh or Rajindernagar or Patelnagar.

It is not possible to have the same 
timing (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: It is only natu
ral. They ought not to be curious 
about It. The vegetable sellers must 
open their shops much earlier than 
others.

Shri Abid Ali: People who visit the 
shops in Connaught Piace are a diffe
rent type of customers from others. 
I f the same timing is forced on Patel 
Nagar, then people w ho are living 
there, w*ho have to go to offices, will 
not be able to make their purchases.

Similarly with regard to holidays* 
every locality, has got a different day.
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The suggestion made here is that all 
shops in Delhi should close on a parti
cular day. Of course, that argument 
has some force behind it. But there 
are difficulties also. The Connaught 
Place shops can close on Sunday, But 
if the shops in the various colonies 
are* closed on Sundays, how will those 
w ho work during the six working 
days be able to make their purchases? 
These difficulties have been facing the 
employees and the shopkeepers them
selves. Therefore, these suggestions 
were discussed in the Advisory Com
mittee. They have made a suggestion 
which has been incorporated in the 
amending Bill under discussion.

Shri S. M. Banerjee: Now they w ill 
be happy!

Shri Abid Ali: They will be very
much satisfied. Some compliments 
were showered on me. I am happy 
because every honest and reasonable 
minded person feels that m yself and 
m y colleagues in the Ministry and the 
whole Governm ent are real, genuine, 
honest w ell-w ishers of the working 
class (A pplause) . I thank my hon. 
friends very much. Sometimes oppo
sition does the right thing.

Shri S. M. Banerjee: You always
deserve it.
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It is said that we are taking a 
retrograde step. We are not increas
ing the working hours. The same 
hours as were fixed in the Bombay Act 
which was adopted by the Delhi State 
Assem bly are fixed here. The whole 
scheme remains. Only the Chief Com 
missioner has been authorised to fix 
the hours according to the require
ments of different localities according 
to the requirements of the season. 
Clause 5(b ) o f the Bill provides for 
framing of rules after previous publi
cation regarding the manner in which 
an inquiry shall be heid for fixing 
hours o f work. The rules will also be 
laid before both Houses of Parliament. 
Both House? w ill have an opportunity 
to discuss them. After the Chief Com 
missioner has fixed the working hours, 
which will be in consultation with the 
representatives of the workers and the 
employers, it will be open to any hon. 
Member of this House or the other 
House to raise a discussion here, to 
express dissatisfaction if really the 
action o f the Chief Commissioner 
deserves that treatment. So w e are 
not giving the Chief Commissioner 
such a power as will jeopardise the 
interests of the workers. Then where 
is the room for the arguments which 
were so vehemently advanced? I feel 
that those workers who briefed some 
o f the hon. Members, on hearing what 
has been spoken here, must feel dis
appointed that their case was not at 
all represented.

Mr Deputy-Speaker: Then it be
comes doubtful.

Shri Abid All: With regard to the 
suggestion that we should do nothing 
which will jeopardise the interests of 
the shop assistants in other parts o f 
the country, the scheme of the Acts o f  
Madhya Pradesh, Madras, Mysore, 
Orissa, Rajasthan and other place* 
and also the ILO Convention, should 
be kept in mind. If things are mea
sured by that standard it will be con
vincing to every reasonable-minded 
person that what has been proposed 
here is nothing contrary to the scheme 
which is prevalent by and large in thia 
country.

Some hon. Members have suggested 
a comprehensive legislation; and 1 was 
asked to make a declaration about it 
here. Yes; I am in a position to make 
a declaration and the answer is that, 
such a proposal is not under contem 
plation because it is not necessary. If 
hon. Members take a little pains to 
study the main Act, they will be con
vinced that nothing remains to be done. 
(Interruption) . No one ha* made any 
suggestion as to what is missing from  
this and what more is needed.

Some hon. Members made a mention 
about provident fund. Hon. Members 
are aware that the provident fund 
scheme is applicable to the shop assis
tants also. Government has taken *
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decision that they can be covered and 
sh ou ld  be covered. There is no doubt 
-about it. For that no amendment is 
necessary just as if the em ployees are 
to be covered by the Employees* State 
Insurance Act or the Provident Funds 
Act or the W orkm en’s Compensation 
Act they can be covered directly. It is 
not necessary that this Act should be 
•©mended. It is not possible to under
stand the necessity for a com prehen
sive legislation. Has Parliament so 
m uch time to waste— simply to repeal 
the present enactment and in its p.ace 
introduce a similar one and have a 

■■discussion here? Can they discuss the 
same thins from the time of birth till 
death?

About price fixation— that is not
'Wi thin the scope of this M in is try ....

Shri Narayanankutty Menon: And
your concern also.

Shri Abid Ali: There is much
advance in that direction also because 
we find larger and larger number of 
shops are having fixed prices and no 
offer even. These are matters which 
could be taken cart' of by othe r M inis
tries if necessary. W herever necessary, 
action can be taken.

About non-observance of the provi
sions, of course, hon. Members can 
have ;-ome justification to make sug
gestions. My hon. friend from Punjab 
asked me whether there was any pro
secution of any individual shop-owner,
I thought that it might be helpful if I 
could give the figures When I gave 
the figures he was angry and said that 
it was evident that the Act was useless. 
O f course, he is a learned professor 
and I have respect for him. The posi
tion is that in 1960 also 3583 shop- 
owners were prosecuted and the fine 
realised was Rs. 98,751.

Shri Narayanankutty Me non: May I
know how many out o f these 3583 
prosecutions ended in conviction?

Shri Abid All: That figure is not
here. I am saying that Rs. 98.000 and 

<odd was realised as fine.
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Shri Narayanankutty Menon: That
does not give any clue at all. We 
should know how many ended in con 
viction. Then you w ill be able to find 
out the effect.

Shri Abid Ali: But they resulted in 
the realisation of a fine o f Rs. 98,000 
and odd.

Sari Narayanankutty Menon: The
question is . .

Shri Abid Ali: That information [3
not here.

Mr. Deputy-Speaker: The number is 
not with him

Shri Abid A li: I will give the infor
mation to the hon. Member. There 
may be, here and there, breaches. I 
quite appreciate that. But the effort o f 
everybody concerned, every w ell- 
wisher should be that all combined 
should ensure that all the provisions 
of the main Act are fully enforced.

Some hon. Member said that there 
were only four or five inspectors. 
That is not correct. There are 17 ins
pectors in Delhi and what the hon. 
Member from Punjab suggested was 
being done. He said that the various 
inspectorates under Delhi Administra
tion should be vested with powers 
under this Act also so that when they 
are moving about in the localities they 
ran pay surprise visits to these shops 
and check whether the provisions o f  
the Act are being implemented pro
perly. Even granting thot some provi- *  
si011s are not being fuily observed, 
bringing in a comprehensive legisla
tion will not ensure that all the provi
sions of the comprehensive legislation 
would be properly observed..........

Shri Braj Raj Singh: If you are
there .

Shri Abid Ali: I am not going to ins. 
pec! all the shops,

Shri Braj Raj Singh:___ as Minis
ter.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order
Let him proceed.
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Shri Abid Ali: Whenever any hon.
Members find any defect in this, they 
have the liberty to inform us and cer- 
tVmlv they have my assurance that all 

that is possible by the inspectors in the 
\ : ).:>< sections will be done and a
serious, sincere and honest attempt 
will be made so that the provisions of 
tne Act may be fully implemented. If 
complaints are there, they should be 
attended to. I do not know how this 
figure of 7 lakh shop assistants in Delhi 
came in. If every one has a family 
of 4 or five, it becomes 28 lakhs of peo
ple in Delhi—all depending upon shop 
assistants . (Interruptions)

Shri Tyagi: He must have counted
the customers as well.

Mr. Deputy-Speaker: Only for visita 
or for entertainment?

Shrt Abid Ali: I am sorry, Sir. that 
the number coming is so large that it 
is not possible for me to entertain 
them.

Shri Narayanankutty Menon: Every
one knows thnt the visit is so futile.

Shri Abid Ali: That is so far as the
hon. Member is concerned; he is 
always unreasonable and so it is futile 
for him. But those who bring reason
able, decent, honest and practical sug
gestions arc attended to to their com
plete satisfaction That is the correct 
position.
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Mr. Deputy-Speaker: Perhaps be
might have thought that the proprietor 
must be having his own sons as assls- 
ants . . .(Interruptions)

Shri Abid Ali: According to our
information in 1960 there are about 

'60,000 shops in Delhi and the shop 
assistants were in the vicinity of a 
lakh. It may be a little more; I do not 
say that it is very correct; it may be 
more or may be less.

A suggestion was made with regard 
to the doctors. There was a suggestion 
from the doctors’ association and also 
from the compounders and the Delhi 
administration called both the repre
sentatives and a compromise had ol- 
ready been reached and is working 
satisfactorily. There* is no complaint 
from their side. Since this compromise 
was reached, no complaint had been 
received either from the doctors or 
from the compounders They are all 
very happy Some hon Member said 
that it was very easy for a big shop
keeper in Delhi to go and meet the 
Chief Commissioner and a poor shop 
assistant cannot meet him. If he can
not meet him. he can come and meet 
me. I am prepared to meet anybody 
at any place at any time, without any 
notice, without any telephone In fact, 
they come and meet me. They know 
that I am their friend. My house is 
open for them to come. They have 
been meeting me so often.

With regard to the complaint that 
the Delhi Administration is not at all 
responsible to the suggestions made by 
the employee i, I have already said that 
I am always at their disposal and 1 do 
not admit that the Delhi Administra
tion is not responsibe. Otherwise, how 
could a settlement with regard to the 
doctors and compounders have been 
reached to the complete satisfaction of 
the employees themselves?

Reference was made about Subzi 
Mandi I may submit that there also 
every employee should get a holiday 
a week He must get a holiday irres
pective of the shops being opened or 
not With regard to the complaint 
that Jt is not observed there, I may 
suggest that if an employee in entitled 
to have a holiday on a particular day 
and if he is not getting it. he should 
report to the inspector concerned, and 
also, if he so pleases he can phone to 
me. I assure hon. Members thai imme
diately I will send the inspectot and 
tell him that I received a telephone 
mossrig< to the effect that *0 and no 
who has got an oflF-day on a particular 
day ik made to work on that off-day; 
and then the inspector will go imme
diately and check up the matter. In 
raw* the employee is working, imme
diately legal action will be taken 
against such a defaulting shopkeeper. 
It is not that I am making any big 
statement: I only want to assure the



[Shri Abid Ali]
hon. Members opposite that, with all 
earnestness, we ourselves are very 
much anxious and serious that the 
workers who have been assured the 
privileges by this Act should be able 
to enjoy them to their full satisfaction.
If anything is not being done in their 
behalf, then we should be always 
available to them and see that they 
are enjoying the privileges.

Shri Narayanankutty Me non: You
had better phone up the inspector 
direct for better results.

Shri Abid Ali: The hon. M ember
may try this also. That is the reason 
w hy I cannot satisfy him! My hon. 
friend Shri Tyagi was saying that he 
was pleading for Ihe unemployed 
persons and some hon. M ember from  
those Benches interrupted him and 
Shri Tyagi said: “W hy are you inter
rupting? I am doing your w ork” . T 
do not know why Shri Tyagi should 
say that, when the Communists want 
that the unemployed people should 
not be em ployed! Their intention is 
that, there should be more unem ploy
ment. They want that there should be 
chaos in the country because in an 
orderly atmosphere they cannot 
achieve what they want. They want 
Chaos; they can never have it.
( I n t e r r u p t i o n ) .

Mr. Deputy-Speaker: I do not
tolerate chaos here. We should pro
ceed in an orderly way.

Shri Abid Ali: There will not be
chaos. So long as you, Sir, are present 
here, you will not allow it. Anyway,
I have referred to all the items which 
needed attention and I hope that my 
hon. friend opposite also will b t 
satisfied that all that should be done 
is being done.

Mr. Deput y-Speaker: The question 
is:

‘That the Bill further to amend 
the Delhi Shops and Establish
ments Act, 1954. as passed by 
Rajya Sabha, be taken into 
consideration."

The motion was adopted.
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Mr. Deputy-Speaker: There are no
amendments. The question is:

“That clauses 1 to 5, the Enact
ing Formula and the Long Title 
stand part of the Bill” .

The motion was adopted.

Clauses 1 to 5, the Enacting Formula 
and the Long Title were added to the 

Bill.

Shri Abid Ali: I beg to m ove:

“That the Bill be passed” .

Mr. Deputy-Speaker: The question
i s :

“ That ihe Bil] be passed.’ ’

The motion w a ,s adopted.

16.59 hrs.

SALAR JUNG MUSEUM BILL

The Deputy Minister of Scientific 
Research and Cultural Affairs 
(Dr. M. M. Das): Sir, on behalf of
Shri Humayun Kabir, I beg to m ove:

“That the B 11 to declare the 
Salar Jung Museum together with 
the Salar Jung Library at 
Hyderabad to be an institution of 
national importance and to pro
vide for its administration and 
certain other connected matters, 
as passed by Rajya Sabha, be 
taken into consideration.”

While moving this motion for 
consideration of the Salar Jung 
Museum Bill, I would like at the very 
outset to pay my tribute to the late 
Nawab Salar Jung Bahadur, whose 
personal collections alone have con
stituted the Salar Jung Museum of 
(Hyderabad. A bachelor all through 
his life, the Nawab died in 1949 at 
the age of 60. A man of great 
culture and refined taste, he devoted 
his time, energy and wealth, 
specially during the later 35 years 
of his life, in the acquisition of 
objects of art and antiquity, curios




